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वर््ष 2023 मेें प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी 
की सरकार के नौ वर््ष पूर ेहो चुके हैैं। 
ये नौ वर््ष समावेशी, प्रगतिशील और 
सतत विकास लाने के लिए समर््पपित 
रह ेहैैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मेें 
सरकार अपने सभी नागरिकोों के लिए 
समानता और अवसरोों के सृजन की 
अपनी प्रतिबद्धता मेें दृढ़ रही ह।ै

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की 
राजनीति अर््थथात विकासवाद को केें द्र 
बिद ुबनाते हुए मुख्यधारा मेें ला दिया 
ह ैऔर अब राजनीतिक संवाद एवं 
नीतिगत कार््य प्रक्रिया इसी के इर््द-
गिर््द घूमती ह।ै

2014 मेें पदभार ग्रहण करने के 
बाद से, प्रधानमंत्री मोदी हर नीति 
निर््ममाण और इसे कार््ययान्वित करने मेें 
‘भारत प्रथम’ के दृष्टिकोण को प्रस्तुत 
करने के अपने संकल्प पर अडिग रह े
हैैं। यह संकल्प सरकार की बाहरी 
और आंतरिक सुरक्षा, आर््थथिक प्रबंधन, 
वंचित समूहोों के लिए सशक्तिकरण 
योजनाओ,ं सांस्कृतिक संरक्षण के 
प्रयासोों आदि के लिए समाधान 
निकालने मेें स्पष्ट रूप से दिखाई देता 
ह।ै

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हमेशा 
चुनौतीपूर््ण लक्ष््यों को तय करने और 
निर््धधारित समय सीमा से पहले उन्हहें 
प्राप्त करने मेें विश्वास रखती ह।ै इस 
दृढ़ संकल्प को, चाह ेवह कोविड-
19 के खिलाफ रिकॉर््ड समय मेें पूरी 
पात्र आबादी का टीकाकरण करना 
हो, देश के इतिहास मेें अब तक का 
सबसे अधिक निर््ययात दर््ज करना हो, 
पूर ेभारत मेें हो रही डिजिटल क््राांति 

हो, ग्रामीण क्षेत्ररों के विद्युतीकरण 
मेें महत्वपूर््ण लक्ष््यों को प्राप्त करना 
हो, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के 
निर््ममाण का हो अथवा घरोों मेें पेयजल 
की सुविधा प्रदान करने का हो, सभी 
क्षेत्ररों मेें देखा जा सकता ह।ै

पिछले नौ वर्षषों मेें, जन धन, 
आधार और मोबाइल के रूप मेें 
जेएएम-त्रिशक्ति का उपयोग करते 
हुए सार््वजनिक सेवा वितरण और 
सरकारी योजनाओ ंके कार््ययान्वयन मेें 
एक आदर््श बदलाव लाया गया ह।ै 
जेएएम-त्रिशक्ति भारत के रूपांतरित 
और बेहतर तरीके से विकसित 
डिजिटल परिदृश्य का प्रमुख प्रवर््तक 
ह।ै इसने मध्यस्थथों को हटा दिया ह ै
और लाभार्थी के बैैंक खाते मेें लाभोों 
के सीधे हस््ताांतरण को सुलभ बना 
दिया ह।ै

किसी देश को समृद्ध होने के लिए, 
यह आवश्यक ह ैकि इसके बुनियादी 
ढांचे मेें तेजी से वृद्धि हो और 
प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व 
मेें सरकार इस तथ्य को बेहतर रूप 
से समझती ह।ै दशकोों से विलंबित 
परियोजनाओ ंको पूरा करने के साथ 
ही नई परियोजनाओ ंका शुभारभं इस 
सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण 
की आधारशिला रही ह।ै

पूर््व मेें विकास के दिशाहीन 
दृष्टिकोण के विपरीत, मोदी सरकार 
ने समग्र विकास की संस्कृति को 
अपनाया ह ैजो किसी भी पक्ष को 
पीछे नहीीं छोड़ती ह।ै पिछले नौ वर्षषों मेें 
कल्याण कवरजे के व्यापक विस्तार 
ने सभी भारतीयोों को बड़़े सपने देखने 

और अधिक से अधिक उपलब्धियोों 
की आकांक्षा रखने के लिए प्रेरित 
किया ह।ै

विकास और कल्याणकारी 
योजनाओ ंकी व्यापक और समग्र 
पहुुंच ने विभिन्न वंचित समूहोों के लिए 
अपरिवर््तनीय सशक्तिकरण सुनिश्चित 
किया ह,ै जिससे उन्हहें महत्वाकांक्षी 
और आत्मनिर््भर बनने मेें सहायता 
मिली ह।ै

दनुिया अब यह समझ रही ह ै
कि जो विकास स्थाई नहीीं ह,ै वह 
वास्तविक विकास नहीीं ह।ै यह 
प्राचीन भारतीय दर््शन के अनुरूप ह ै
जिसने हमेशा प्रकृति और पर््ययावरण 
को महत्व दिया ह।ै प्रधानमंत्री मोदी 
के नेतृत्व मेें, भारत ने विश्व स्तर पर 
पर््ययावरण संरक्षण का समर््थन किया 
ह ैऔर हमारा देश इस आंदोलन के 
अग्रणी मार््ग-दर््शक के रूप मेें उभरा 
ह।ै पर््ययावरण की तरह प्रधानमंत्री 
मोदी के नेतृत्व मेें भारत अपनी समृद्ध 
सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण 
और संवर््धन के लिए भी प्रतिबद्ध ह।ै 
संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर््रराष्ट्रीय 
योग दिवस के रूप मेें घोषित किया 
ह,ै यह भारतीय विरासत को वैश्विक 
मान्यता की स्वीकृति ह।ै

2001 मेें पहली बार गुजरात के 
मुख्यमंत्री के रूप मेें निर््ववाचित होने के 
बाद और 2014 मेें भारत के प्रधानमंत्री 
बनने के पश्चात, नरने्द्र मोदी ने सुधारोों 
और शासन मेें एक नया मानदंड 
स्थापित किया ह।ै जो न केवल भारत 
के लिए बल्कि दनुिया के कई हिस्ससों 
के लिए समावेशी विकास का एक 



मॉडल बन गया ह।ै उन्हहोंने न केवल 
लोगोों को आकांक्षा रखने के लिए 
प्रोत्साहित किया ह ैबल्कि उनकी 
बढ़ती आकांक्षाओ ंको पूरा करने के 
लिए पर््ययाप्त सरकारी सहायता भी 
प्रदान की ह ैताकि प्रत्येक भारतीय 
‘अमृत काल’ मेें भारत की विकास 
गाथा का हिस्सा बन सके।

यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के 
दरूदर्शी नेतृत्व मेें नीति निर््ममाण के 
चौदह पहलुओ ंअर््थथात बुनियादी 
ढांचे से होते हुए विदेश नीति से 
लेकर सामाजिक न्याय तक भारत 
के परिवर््तन को दर््शशाने वाला एक 
व्यापक संग्रह ह।ै यह वंचितोों की 
सेवा करने, महिलाओ ंको सशक्त 

बनाने, युवाओ ंको अवसर प्रदान करने 
और किसानोों को सम्मान दिलाने से 
जुड़़ी नौ वर्षषों की गाथा ह।ै यह एक 
नए भारत की कहानी ह।ै

* * *
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2 नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक 
को समानता प्रदान करता ह,ै और 
उनमेें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर््ण 
जीवन की गारटंी देता ह।ै फिर भी 
आजादी के कई दशकोों के बाद 
भी, कई भारतीयोों मेें सम्मान के 
साथ जीवन जीने के लिए मूलभूत 
सुविधाओ ंकी कमी बनी रही। इसे 
बदलना था, और तेजी से बदलना 
था। 2014 से, प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी 
के नेतृत्व मेें सरकार विकास के एक 
मॉडल के लिए प्रतिबद्ध ह।ै यह 
मॉडल यह सुनिश्चित करती ह ैकि 
कोई भी पीछे न रह।े ऐसा विकास जो 
न केवल कुछ चुनिंदा लोगोों के लिए, 
बल्कि सभी लोगोों के लिए पीने के 
पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य 
सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेेंडर, 
शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी 
बुनियादी सुविधाओ ंकी गारटंी देता 
ह।ै

नरने्द्र मोदी की सरकार ने पिछले नौ 
वर्षषों मेें, प्रत्येक भारतीय को सशक्त 
बनाने के लिए कई कल्याणकारी 
योजनाओ ंको लॉन्च और कार््ययान्वित 
किया। 

 इस तरह के त्वरित सशक्तिकरण 
के परिणाम मुद्रा योजना और स्टटैंड 
अप इंडिया जैसे कार््यक्रमोों मेें देखे 
जा सकते हैैं, जो हाशिए के समूहोों से 
युवा उद्यमियोों का एक बड़़ा पूल बना 
रह ेहैैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 
40 करोड़ ऋणोों मेें से आधे से अधिक 
अनुसूचित जातियोों/ अनुसूचित 
जनजातियोों/ अन्य पिछड़़ा वर्गगों के 
उद्यमियोों को दिए गए हैैं। यह न 
केवल व्यक्तियोों के सशक्तिकरण की 
शुरुआत कर रहा ह,ै बल्कि पारपंरिक 

रूप से उपेक्षित समुदायोों को सशक्त 
बनाने का एक साधन भी ह।ै

अपने कल्याण कार््यक्रम के 
अनुरूप, आर््थथिक रूप से कमजोर वर्गगों 
के लिए आरक्षण प्रदान करने के 
मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले 
ने गरीब परिवारोों को बहुत आवश्यक 
सहायता प्रदान की ह।ै 

समावेशी विकास की अपनी 
दृष्टि के हिस्से के रूप मेें, सरकार ने 
दिव््याांगजन, ट््राांसजेेंडर व्यक्तियोों, 
विमुक्त और खानाबदोश जनजातियोों, 
और अब तक सेवा से वंचित या कम 
सेवा वाले ऐसे अन्य समूहोों को सशक्त 
बनाने के लिए कई सुधार किए हैैं। 
सामाजिक न्याय के लिए सरकार का 
संकल्प चिकित्सा शिक्षा मेें अखिल 
भारतीय कोट ेकी सीटोों पर अन्य 
पिछड़़ा वर््ग और  आर््थथिक पिछड़़ा वर््ग 
(ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को 
लागू करने के अपने निर््णय मेें स्पष्ट 
था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन 
समूहोों के छात्र भी किफायती सरकारी 
कॉलेजोों मेें डॉक्टर बनने की आकांक्षा 
कर सकते हैैं। इसी तरह, नमस्ते 
योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य 
असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैैंक 
सफाई की प्रथाओ ंको खत्म करना 
ह,ै ताकि सफाई कर््मचारी सम्मान का 
जीवन जी सकेें ।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 
का एक अभिन्न अंग सामाजिक 
सशक्तिकरण के प्रतीकोों को पहचानने 
का प्रयास रहा ह।ै उदाहरण के तौर 
पर बहादरु आदिवासी सेनानियोों के 
बलिदान को याद करने के लिए, 
सरकार ने हर साल 15 नवंबर को 

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 
जनजातीय गौरव दिवस घोषित 
किया ह।ै इस तरह की मान्यता राष्ट्र-
निर््ममाण मेें उनके योगदान को उजागर 
करके समुदायोों के बीच गौरव का 
निर््ममाण करती ह।ै

सरकार के कल्याण संबंधी 
प्रावधान और गरीबी उन्मूलन 
के प्रयासोों को वैश्विक संस्थानोों 
से मान्यता मिली ह।ै हाल ही मेें 
अंतर््रराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 
एक पेपर ने देश मेें अत्यधिक गरीबी 
को समाप्त करने के लिए श्री मोदी की 
सरकार को श्रेय दिया ह।ै संयुक्त राष्ट्र 
विकास कार््यक्रम (यूएनडीपी) और 
ऑक्सफोर््ड गरीबी और मानव विकास 
पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी 
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 
(एमपीआई) ने भी भारत को अपने 
सभी दस बहुआयामी गरीबी संकेतकोों 
मेें कमी लाने का श्रेय दिया ह।ै गरीबोों 
और वंचितोों की सेवा करना श्री मोदी 
की सरकार का अंतर््ननिहित  वादा रहा 
ह,ै एक ऐसा वादा जो ‘अंत्योदय’ के 
सिद््धाांत द्वारा निर्देशित ह,ै जिसका 
अर््थ ह ैकि विकास का लक्ष्य तब 
तक पूरा नहीीं होता जब तक कि यह 
समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीीं 
पहुुंचता। 

***
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117
आकांक्षी जिले

विकास के मापदंडोों पर 
आगे बढ़़े 

2014 से पहले
की तुलना मेें

पांच गुना 
अधिक

एकलव्य आवासीय 
विद्यालय स्वीकृत

वर््तमान मेें केें द्र मेें

60%
मंत्री एससी, एसटी या 

ओबीसी हैैं

स्टटैंड अप इंडिया
के तहत अनुसूचित जाति 

और अनुसूचित जनजाति के 
लाभार््थथियोों को

7,351 करोड़ रुपये
से अधिक का लोन

COVID लॉकडाउन 
के दौरान

20 करोड़
महिलाओ ंके खातोों

मेें कैश ट््राांसफर

राष्ट्रीय पिछड़़ा
वर््ग आयोग को

संवैधानिक 
दर््जजा

मुद्रा योजना
के तहत 

छोट ेउद्यमियोों को व्यापार 
बढ़़ाने के लिए मिले करीब 

39.65 करोड़
लोन

पीएम स्वनिधि
के माध्यम से

34.45 लाख
रहेड़़ी-पटरी वालोों को 
मिला आर््थथिक बल

स्वच्छ भारत
के तहत

11.72
करोड़

शौचालयोों का
निर््ममाण

प्रधानमंत्री
आवास योजना

के तहत

3 करोड़
से ज़््यादा शहरी और 

ग्रामीण आवास

१1.88 करोड़
नल से जल कनेक्शन

पीएम गरीब कल्याण
अन्न योजना

के तहत

80 करोड़
लोगोों को मुफ्त अनाज

मुख्य बातेें



4 नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

अंत्योदय और 
सैचुरेशन कवरेज से 
तुष्टिकरण का अंत 

2014 से कल्याणकारी 
योजनाएं अंत्योदय के 
सिद््धाांत से प्रेरित रही हैैं। (कोई 
भी न छूट)े। इसका मतलब ह ै
कि सरकार अपनी हर योजना 
मेें सैचुरशेन यानी शत-प्रतिशत 
लक्ष्य को टारगेट कर रही ह।ै 

शत-प्रतिशत कवरजे का 
मतलब ही ह ैकि ऐसे शासन 
से सभी को लाभ मिलेगा ।

उपेक्षित वर्गगों का स्थाई 
सशक्तिकरण 

•	 पहले की कुछ सरकारोों का 
रवैया केवल आंशिक लाभ 
देकर वंचित वर्गगों पर कृपा 
दिखाना था।

•	 वे लोगोों को अपने ऊपर  
निर््भर रखना चाहते थे 
और इसलिए उनका 
सशक्तिकरण नहीीं किया 
गया।

•	 लेकिन अब, पीएम मोदी 
ने वंचित वर्गगों का स्थाई 
सशक्तिकरण सुनिश्चित 
किया ह।ै  

•	 स्टटैंड-अप इंडिया और मुद्रा 
योजना जैसी योजनाएं 
उद्यमिता के अवसर उपलब्ध 
कराकर कमजोर वर्गगों के 
लोगोों को सशक्त कर रही 
ह।ै 

•	 ये नए उद्यमी न केवल नई 
आकांक्षाओ ंको आकार 
देेंगे, बल्कि पूरे समुदाय 
के लिए रोल मॉडल बन 
जाएंगे। 

कामचलाऊ व्यवस्था वाली 
राजनीति का अंत 

•	 अगर एक बार गैस 
कनेक्शन, बिजली कनेक्शन 
या फिर पानी का कनेक्शन 
दे दिया गया तो फिर कोई 
उसे छीन नहीीं सकता। 

•	 इसके बाद गरीब की 
आकांक्षा और अपेक्षाएं 
बढ़ती जाती हैैं, क्ययोंकि 
उनकी बुनियादी 
आवश्यकताएं पूरी हो चुकी 
होती हैैं।

•	 इससे उम्मीदेें और ज्यादा 
बढ़ती हैैं और जिससे 
सरकार उन्हहें पूरा करने की 
ओर बढ़ती ह।ै

•	 बहुत लंबे समय तक Low 
Delivery और Low 
Expectations ने भारत 
का अहित किया ह।ै लेकिन 
अब पीएम मोदी बदलाव 
ला रह ेहैैं।

* * *

उपलब्धियां 
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सुनिश्चित हो रहा
किसानोों का कल्याण
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सुनिश्चित हो रहा
किसानोों का कल्याण

2
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किसान, कृषि और इससे जुड़़ी 
गतिविधियाँ हमेशा से भारत के 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और 
अर््थव्यवस्था की प्रमुख घटक रहीीं हैैं। 
पिछले नौ वर्षषों मेें, प्रधानमंत्री नरने्द्र 
मोदी के “बीज से बाजार तक” के 
दृष्टिकोण पर आधारित मार््गदर््शन से 
भारतीय कृषि को नयी गति मिली ह।ै

 सरकार ने किसानोों को धनराशि 
का सुनिश्चित नकद हस््ताांतरण करते 
हुए, पीएम किसान सम्मान निधि के 
माध्यम से उनकी आय को समर््थन 
दिया ह।ै प्रत्यक्ष नकद धनराशि 
अंतरण के जरिये किसानोों को प्रति 
वर््ष 6,000 रूपये प्रदान किये जाते 
हैैं। नियमित किस्ततों के माध्यम से 
प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने 
बिचौलियोों की भूमिका को खत्म 
कर दिया ह ैतथा छोट ेऔर सीमांत 
किसानोों को भी बेहतर गुणवत्ता 
के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की 
उत्पादकता मेें सुधार करने और अपनी 
आय बढ़़ाने के प्रति सक्षम बनाया ह।ै    

 कृषि से जुड़़े जोखिमोों के प्रभाव 
को न्यूनतम करने के लिए, सरकार 
ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 
की शुरुआत की, जो एक कृषि बीमा 
प्रणाली ह ैतथा बेमौसम बारिश, कीट 
क्षति, फसल कटाई के बाद होने वाले 
नुकसान आदि कारकोों के खिलाफ 
किसानोों को सुरक्षा प्रदान करती ह।ै 
इसी तरह, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई 
योजना ने सिचाई कवरजे का विस्तार 
किया ह।ै 

 परिणाम सभी के सामने हैैं, 2021-
22 की कोविड-अवधि के दौरान, 
भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने एक 
नया रिकॉर््ड बनाया तथा 2022-23 
के अनुमान और भी अधिक उत्पादन 

का संकेत देते हैैं। बागवानी क्षेत्र मेें 
भी तेजी से विकास हुआ ह।ै भारतीय 
कृषि के संबद्ध क्षेत्ररों - पशुधन, 
वानिकी और लकड़़ी आपूर््तति , मत्स्य 
पालन तथा जलीय-कृषि मेें तेज वृद्धि 
देखी जा रही ह ैऔर ये क्षेत्र कृषि आय 
के संभावित स्रोत बन रह ेहैैं। आठ 
करोड़ से अधिक किसानोों को रोजगार 
देने वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर््शन 
कर रहा ह।ै भारत विश्व स्तर पर दगु्ध 
उत्पादन मेें प्रथम, अण्डा उत्पादन मेें 
तृतीय, मत्स्य उत्पादन मेें तृतीय तथा 
मांस उत्पादन मेें आठवेें स्थान पर ह।ै 
कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास 
क्षमता का उपयोग करने के लिए, 
सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की 
शुरुआत की ह।ै यह वर््ष 2020-21 से 
2032-33 तक फसल कटाई के बाद 
के लिए आवश्यक प्रबंधन अवसंरचना 
और सामुदायिक कृषि संपत्तियोों 
के निर््ममाण के लिए एक वित्तपोषण 
सुविधा ह।ै

 संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को 
अंतर््रराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर््ष 
घोषित किया गया ह ै। मोट ेअनाज, 
मनुष्ययों द्वारा खेती की जाने वाली 
सबसे पुरानी फसलोों मेें से एक हैैं 
और इन्हहें भविष्य की फसलेें भी कहा 
जाता ह।ै सुपरफूड के रूप मेें इनके 
मूल्य को दर््शशाने के लिए मोट ेअनाजोों 
को ‘श्रीअन्न’ का नाम दिया गया ह।ै 
प्रधानमंत्री के शब्ददों मेें, “मोट ेअनाज 
उपभोक्ता, किसान और जलवायु के 
लिए अच्छे हैैं।”

2014 से सरकार की प्राथमिकता, 
भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण 
करने की रही ह।ै इसे  ‘स्मार््ट’ खेती 
की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार 
बदलाव करने के जरिये किया जा 

रहा ह।ै सरकार द्वारा जारी किए 
गए मृदा स्वास्थ्य कार्डडों के उपयोग 
से किसानोों को विभिन्न इनपुट का 
कुशल उपयोग करने और उनकी 
उपज को अधिकतम करने मेें मदद 
मिली ह।ै राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती 
मिशन (एनएमएनएफ) जैसे कई 
कार््यक्रमोों, जो रसायन मुक्त और 
जलवायु स्मार््ट कृषि को बढ़़ावा 
देते हैैं, के माध्यम से छोट ेकिसानोों 
को प्राकृतिक और जैविक खेती 
अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया 
जा रहा ह।ै इन कार््यक्रमोों से इनपुट 
पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और 
जलवायु परिवर््तन के खतरोों व विभिन्न 
अनिश्चितताओ ंसे सुरक्षा आदि का 
लाभ मिला ह।ै       

“बीज से बाजार तक” के लक्ष्य को 
प्राप्त करने तथा किसानोों की स्थिति 
मेें सुधार करने के लिए कृषि उपज 
की तैयारी के बाद की व्यवस्थाओ ं
को मजबूत करना आवश्यक ह।ै 
ई-एनएएम पहल के माध्यम से पूर े
देश मेें कृषि बाजारोों को जोड़ने से 
पारदर््शशिता आई ह ैऔर कृषि बाजारोों 
मेें प्रतिस्पर््धधा बढ़़ी ह।ै 

पिछले नौ वर्षषों मेें भारतीय कृषि 
क्षेत्र से जुड़़ी पूरी व्यवस्था मेें व्यापक 
परिवर््तन देखा गया ह,ै जिसने इसे 
आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध 
बनाया ह।ै आज, भारतीय किसान 
न केवल भारत के लिए खेती कर 
रहा ह,ै बल्कि पूरी दनुिया को अपने 
उत्पादोों के व्यापक बाजार के रूप मेें 
देख रहा ह।ै 

* * *
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eNAM 
के माध्यम से अब

1260 मंडियां
जुड़़ी हुई हैैं

2021-26 के लिए
पीएम कृषि सिचाई 

योजना के लिए

93,068 
करोड़ रुपये  

आवंटित

पीएम फसल बीमा योजना 
के तहत दावोों मेें

1.33 लाख 
करोड़ रुपये
से अधिक का निपटारा

2022-23 मेें

20 लाख 
करोड़ रुपये 

कृषि लोन प्रदान
किया जाएगा

2022-23 मेें 2021-22 के 
मुकाबले कुल उर््वरक सब्सिडी

500%
की वृद्धि

एमएसपी पर
दलहन खरीद मेें

7350%
की वृद्धि

एमएसपी पर
तिलहन खरीद मेें

1500%
की बढ़़ोतरी

वित्त वर््ष 2013-14 से
वित्त वर््ष 2021-22 तक 

गैर-बासमती चावल 
निर््ययात मेें 

109.7 %
की वृद्धि

करीब

२३ करोड़
मृदा स्वास्थ्य कार््ड

जारी

11 करोड़
से अधिक

पीएम किसान
लाभार्थी

एग्रीकल््चर इंफ्रास्टट्रक्चर 
फंड के माध्यम से

1 लाख 
करोड़ रुपये  

2013-14 की तुलना 
2022-23 मेें कृषि बजट मेें 

5.7 गुना 
वृद्धि

मुख्य बातेें
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बीज से बाजार तक
•	 मोदी सरकार भारतीय 

किसानोों के साथ खड़़ी ह ै
और Agriculture Cycle 
के सभी चरणोों मेें मदद दे 
रही ह।ै 

•	 Seeds से Soil 
Health, Insurance 
से Irrigation, MSP 
से Markets तक-एक 
व्यापक अप्रोच ने किसानोों 
को हर कदम पर मजबूत 
बनाया ह।ै 

आय बढ़़ाने के लिए किसानोों को 
बाजारोों से जोड़़ा गया

•	 eNAM: एकीकृत राष्ट्रीय 
बाजार से प्रतियोगिता 
बढ़़ी। कृषि उत्पादोों के लिए 
बेहतर कीमत मिली।  

•	 किसान उत्पादन संगठन: 
FPO के जरिए बिक्री से 
बेहतर कीमत मिलना संभव 
हुआ और किसानोों की 
आमदनी बढ़़ी। 

•	 Forward linkages: 
मेगा फूड पार््क  की संख्या 
तेजी से बढ़़ी, 2014 के 2 से 
बढ़कर 2023 मेें 23 हो गई।

•	 कृषि क्षेत्र मेें स्टार््ट-अप का 
इकोसिक्टम:
कृषि और सम्बन्ध क्षेत्ररों मेें 
२०१९-२० से २०२२-२३ 
मेें 1138 स्टार््टअप और उन्हहें 
124.2 करोड़ रूपए अनुदान 
स्वीकृत किया गया।

* * *

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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नारी शक्ति हो रही और 
ताकतवर 3
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भारत का विकास दरअसल देश 
की महिलाओ ंके विकास से अटूट 
रूप से जुड़़ा हुआ ह।ै इसे देखते हुए 
प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की सरकार ने 
बीते नौ वर्षषों मेें नारी शक्ति को भारत 
की विकास यात्रा मेें सबसे आगे रखा 
ह।ै

मोदी सरकार का मानना ह ैकि 
सशक्तिकरण वन स्टॉप समाधान 
नहीीं ह,ै बल्कि इसके लिए महिला 
सशक्तिकरण के लिए जीवनचक्र-
आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता 
ह।ै इस संबंध मेें, महिलाओ ंके लिए 
कल्याणकारी कार््यक्रम इस तरह 
से तैयार किए गए हैैं कि जीवन के 
विभिन्न चरणोों मेें उनके सशक्तिकरण 
के लिए सामाजिक आर््थथिक बाधाओ ं
को दरू करने मेें उनकी सहायता की 
जा सके।

मिशन पोषण एक एकीकृत पोषण 
सहायता कार््यक्रम ह ैताकि बच्चचों, 
किशोर लड़कियोों, गर््भवती महिलाओ ं
और स्तनपान कराने वाली माताओ ंमेें 
कुपोषण की चुनौतियोों का समाधान 
किया जा सके। इसमेें पोषण सामग्री 
और वितरण मेें एक रणनीतिक 
बदलाव लाया गया ह ैऔर इसमेें एक 
ऐसे संमिलित इकोसिस्टम का निर््ममाण 
किया जाता ह ैजो ऐसी प्रथाओ ंको 
विकसित और प्रोत्साहित कर ेजो 
स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का 
पोषण करती होों। मिशन शक्ति की 
बात करेें तो इसमेें महिलाओ ंकी 
सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 
दो उप-योजनाएं संबल और सामर्थथ्य 
शामिल हैैं। नारी अदालत के एक 
नए घटक के साथ वन स्टॉप सेेंटर 
(ओएससी), महिला हले्पलाइन 
(181-डब्ल्यूएचएल), और बेटी 
बचाओ बेटी पढ़़ाओ (बीबीबीपी) की 
मौजूदा योजनाओ ंको संबल उप-

योजना का हिस्सा बनाया गया ह।ै 
वहीीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन 
(उज्ज्वला और स्वाधार गृह), 
कामकाजी महिला छात्रावास (सखी 
निवास) और राष्ट्रीय शिशुगृह योजना 
(पालना) जैसी योजनाओ ंको सामर्थथ्य 
मेें शामिल किया गया ह।ै

इन पहलोों का प्रभाव परिणामोों मेें 
स्पष्ट हो रहा ह,ै जैसे कि शिशु जन्म दर 
मेें बेहतर लिंगानुपात, जो अब पहली 
बार प्रति 1000 पुरुषोों पर 1020 
महिलाएं हुआ हैैं, वहीीं संस्थागत 
प्रसव मेें वृद्धि, शिशु मृत्यु दर मेें कमी 
और मातृ मृत्यु दर मेें कमी आई ह।ै

महिलाओ ंको सम्मान भरा जीवन 
प्रदान करना मोदी सरकार के शासन 
का एक बुनियादी वादा ह।ै यह वादा 
उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी 
सिलेेंडरोों के बढ़ते उपयोग मेें प्रकट 
होता ह,ै जिसने धुंआ मुक्त रसोई के 
माध्यम से करोड़ों महिलाओ ंको 
श्वसन संबंधी बीमारियोों से बचाया ह।ै 
स्वच्छ भारत अभियान की सफलता 
के साथ, करोड़ों महिलाएं अब बिना 
किसी असुरक्षा की भावना और 
सम्मान के उल्लंघन के अपने घरोों मेें 
शौचालय का उपयोग कर ही हैैं।

दैनिक खपत के लिए पानी लाने के 
लिए लंबी दरूी तय करना अतीत की 
बात होती जा रही ह ैक्ययोंकि देश भर 
के घरोों मेें जल जीवन मिशन के तहत 
नल के पानी के कनेक्शन मिल रह ेहैैं।

महिला सशक्तिकरण महिलाओ ंके 
आर््थथिक सशक्तिकरण पर निर््भर ह।ै 
मुद्रा योजना जैसे कार््यक्रम, जिसमेें 
महिलाओ ंको 68% ऋण दिया गया 
ह,ै ने देश भर मेें करोड़ों महिलाओ ं
को सूक्ष्म स्तर की उद्यमशीलता को 
आगे बढ़़ाने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र 
बनने मेें सक्षम बनाया ह।ै महिलाओ ं

के बीच वित्तीय समावेशन को 
बढ़़ावा देने के लिए महिला सम्मान 
बचत प्रमाणपत्र को केें द्रीय बजट 
2023-24 के हिस्से के रूप मेें पेश 
किया गया, जो विशेष रूप से महिला 
निवेशकोों के लिए एक छोटी बचत 
योजना ह।ै

पीएम आवास योजना के तहत, 
महिलाओ ंको घर का मालिक बनाया 
जा रहा ह,ै इस प्रकार वे घरलेू निर््णय 
लेने मेें सक्रिय भागीदार बन रही हैैं।

मोदी सरकार के 9 साल मेें 
महिलाएं लगातार ताकतवर 
होती गई हैैं। उनकी सफलता को 
महिला पुलिस कर््ममियोों की संख्या 
मेें उल्लेखनीय वृद्धि, देश के लिए 
खिलाड़़ियोों द्वारा जीते गए सम्मान 
और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग 
और गणित के क्षेत्र मेें महिलाओ ंके 
संख्या से देखा जा सकता ह।ै

सरकार ने महिलाओ ंको 
कल्याणकारी या मदद प्राप्त करने 
वालोों के बजाए सशक्तिकरण के 
एजेेंट मेें तब्दील कर दिया ह।ै आज 
यह महिला विकास नहीीं ह,ै बल्कि 
महिलाओ ंके नेतृत्व मेें विकास बन 
गया ह।ै

* * *
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2018-20 मेें

मातृ मृत्यु 
दर

घटकर 97 रह गई है

लिंगानुपात
NFHS-4 मेें 991 से बढ़कर 

NFHS-5 मेें 1020 हुआ

सशस्त्र बलोों मेें
महिलाओ ंके लिए

 स्थायी 
कमीशन

महिलाओ ंको मिले   

27 करोड़
से अधिक
मुद्रा लोन

करीब 2.5 करोड़ 
पीएम आवास-ग्रामीण 

लाभार््थथियोों मेें से 

68.9%
महिलाएं

9.6 करोड़
स्वच्छ ईंधन
युक्त रसोई

3.18 करोड़
सुकन्या समृद्धि योजना 

खाते खुले

जन औषधि केें द्ररों मेें
1 रुपये मेें

27 करोड़
से अधिक सैनिटरी पैड 

उपलब्ध कराए गए 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना 
योजना के तहत

3.03 करोड़
से अधिक महिलाओ ंको 

सहायता

प्रधानमंत्री सुरक्षित
मातृत्व अभियान के तहत 

3.94 करोड़
नि:शुल्क प्रसव पूर््व जांच

पेड मैटरनिटी लीव
12 सप्ताह से बढ़़ाकर

26 सप्ताह
की गई

भारत मेें पहली बार प्रति 
1,000 पुरुषोों पर 

1,020 
महिलाएं

(NFHS-5)

मुख्य बातेें
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महिलाएं पीएम मोदी का समर््थन 
क्ययों करती हैैं- महिला सशक्तिकरण 
के लिए सामाजिक बदलाव

•	 लड़कियोों की शादी की 
उम्र 18 से बढ़़ाकर 21 वर््ष 
करने का प्रस्ताव शिक्षा और 
रोजगार मेें मददगार।

•	 तीन तलाक के खिलाफ 
कानून से मुस्लिम महिलाओ ं
की शोषण से सुरक्षा।

•	 Paid Maternity Leave 
की अवधि 12 सप्ताह से 
बढ़़ाकर 26 सप्ताह करने से 
कामकाजी महिलाओ ंके 
लिए जीवन हुआ आसान।

•	 Article 35A के अंत से 
जम्मू-कश्मीर मेें महिलाओ ं
को वो अधिकार मिले, जिन्हहें 
पहले ऐतिहासिक रूप से 
नकार दिया गया था।

* * *

उपलब्धियां 

जमा करने
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सरकार के बड़़े काम
क्या आप 

जानते हैैं ?
मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वाले 

करीब 40 करोड़ लोगोों मेें से 69 
प्रतिशत महिला उद्यमी हैैं, साथ ही 

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 
आधे स्टार््ट-अप्स का नेतृत्व महिलाओं 

द्वारा किया जा रहा है।
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पोषण 

3.18 करोड़ स े
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भारत की अमृत-पीढ़़ी
हो रही सशक्त
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भारत की अमृत-पीढ़़ी
हो रही सशक्त 4



36 नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी का यह 
बयान खासा चर््चचित रहा ह,ै “दनुिया 
ने मान लिया ह ैकि भारत के पास दो 
असीमित शक्तियां हैैं - जनसांख्यिकी 
और लोकतंत्र।” भारत मेें वर््तमान मेें 
दनुिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी 
ह ैऔर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व 
वाली सरकार अपनी इस क्षमता 
का पूर््ण रूप से दोहन करने के लिए 
प्रतिबद्ध ह।ै

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 
(एनईपी) ने 30 साल से ज्यादा वक्त 
के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का 
कायाकल्प कर दिया ह।ै एनईपी 
भारतीय स्कू ल और उच्च शिक्षा 
प्रणाली मेें एक आदर््श बदलाव 
की कल्पना करती ह ैजो भारतीय 
लोकाचार मेें निहित ह,ै अधिक ज्ञान 
पर केें द्रित ह ैऔर इसका उद्देश्य 
भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की 
महाशक्ति बनाना ह।ै पिछले नौ साल 
के दौरान, देश भर मेें रिकॉर््ड संख्या 
मेें नए आईआईटी, आईआईएम, 
मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय 
खुले हैैं। मोदी सरकार का शिक्षा 
के साथ-साथ शिक्षा, कौशल और 
कौशल विकास पर भी जोर रहा 
ह।ै पीएम कौशल विकास योजना 
के लॉन्च के बाद से, 1.37 करोड़ से 
अधिक युवाओ ंने इस योजना के 
तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया 
ह,ै जिससे उनके लिए रोजगार की 
संभावनाओ ंमेें सुधार हुआ ह।ै

युवाओ ंके लिए नए औपचारिक 
रोजगार सृजित करने की मोदी 
सरकार की प्राथमिकता की सफलता 
को नए कर््मचारी भविष्य निधि संगठन 

खातोों मेें भारी वृद्धि के रूप मेें देखा 
जा सकता ह।ै भारत को निवेश के 
एक आकर््षक केें द्र मेें बदलने की 
दिशा मेें लगातार प्रयास, एमएसएमई 
को सहायता और घरलेू उत्पादन के 
लिए प्रोडक्शन लिंक््ड इंसेेंटिव स्कीम 
आदि कार््यक्रमोों ने युवा भारतीयोों के 
लिए रोजगार के अवसर पैदा करने मेें 
योगदान दिया ह।ै

सरकार ने केें द्र सरकार मेें 10 लाख 
नौकरियोों के लिए एक भर्ती अभियान 
रोजगार मेला शुरू किया ह।ै अग्निपथ 
योजना के तहत युवाओ ंको सशस्त्र 
बलोों मेें सेवा करने का अवसर भी 
दिया जा रहा ह।ै इससे सशस्त्र बलोों 
मेें नए ‘जोश’ और ‘जज़़्बबे’ का संचार 
होगा, साथ ही तकनीक तौर पर 
ज्यादा कुशल सेना की दिशा मेें एक 
बड़़ा बदलाव लाएगा।

सरकार का जोर सिर््फ  रोजगार 
सृजित करने पर ही नहीीं, बल्कि 
उद्यमिता का विकास, युवाओ ंको 
रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने 
वाला बनाने पर भी ह।ै पहले जहां 
लोग जोखिम लेने से बचते थे और 
वेतनभोगी नौकरियोों का विकल्प 
चुनते थे, इसके विपरीत आज युवा 
अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण 
आगे बढ़ने को उत्सुक हैैं। 

2016 मेें शुरू किए गए स्टार््टअप 
इंडिया कार््यक्रम के माध्यम से, 
मोदी सरकार ने कई कर लाभ प्रदान 
करके, नियमोों को आसान बनाकर 
और अनुपालन बोझ को कम करके 
उद्यमिता को बढ़़ावा देने के लिए कई 
उपाय किए हैैं।

उद्यमशीलता की तरह, खेल को 
अधिकांश युवाओ ंके लिए पेशेवर 
नहीीं माना जाता था, और उन्हहें इनमेें 
पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के प्रति 
हतोत्साहित किया जाता था। 
हालांकि, पीएम मोदी एक महत्वपूर््ण 
व्यवहार और मानसिकता मेें बदलाव 
लेकर आए और कई नीतियां पेश कीीं, 
जिससे असंख्य युवाओ ंको खेल को 
करियर बनाने मेें मदद मिली ह।ै भारत 
ने वर््ष 2021 मेें टोक्यो ओलंपिक 
और पैरालिंपिक के दौरान इतिहास 
मेें अब तक का सबसे अच्छा प्रदर््शन 
देखा ह।ै यह मुख्य रूप से टारगेट 
ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम 
से दीर््घकालिक योजना और समर््थन 
का परिणाम रहा ह।ै जैसे कि भारत 
अमृत काल मेें प्रवेश कर चुका ह,ै 
इसका जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी 
से सामाजिक, आर््थथिक और तकनीकी 
नवाचार और उन्नति के युग मेें प्रवेश 
करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार 
ह।ै पिछले नौ वर्षषों के दौरान सरकार 
अपने सभी लक्ष््यों और प्रयासोों मेें 
युवाओ ंका समर््थन करने के लिए पूरी 
तरह से प्रतिबद्ध रही ह।ै

* * *
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390
नए विश्वविद्यालय

स्थापित

देश भर मेें

7 नए IIT
खुले, अब कुल 23 IIT  

(2023)

23 एम्स के साथ भारत 
मेें एम्स की संख्या 

तिगुनी

2017-2021 के बीच टके 
स्टार््ट-अप्स द्वारा

23 लाख
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
नौकरियोों का सृजन

पीएम श्री योजना के तहत 

14,500
 स्कू ल

और बेहतर बनाए जाएंगे 
तथा उनका विकास होगा

राष्ट्रमंडल खेल 2022 मेें 

61
पदक

टॉप्स 
कार््यक्रम 

के तहत टॉप्स कोर ग्रुप मेें 
98 और टॉप्स डेवलपमेेंट 
ग्रुप मेें 182 एथलीटोों को 

मदद

7 नए 
आईआईएम 

स्थापित, 2022 तक
कुल संख्या 20 

पीएम कौशल विकास 
योजना के तहत

1.37 करोड़
लोगोों को प्रशिक्षित

किया गया

टोक्यो 2020 मेें अब तक 
का

 सर््वश्रेष्ठ 
ओलंपिक

(7 पदक) और पैरालंपिक 
(19 पदक) खेल प्रदर््शन

2016 से मान्यता प्राप्त 
स्टार््ट-अप की संख्या मेें

100 गुना 
वृद्धि

करीब चार दशक बाद 

राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति!

मुख्य बातेें
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भारतीय युवा: Job Seekers से 
Job Creators तक

•	 पीएम मोदी बदल रह ेहैैं 
समाज की सोच और लोगोों 
के बीच बढ़ रहा ह ैजोखिम 
उठाने वालोों का सम्मान।

•	 Self-Employment 
और Entrepreneurship 
रोजगार के लोकप्रिय 
विकल्प बन रह ेहैैं। 

•	 विभिन्न योजनाओ ंका 
लक्ष्य Entrepreneurs 
को Institutional 
Support देना ह।ै

 
2021:  भारतीय खेलोों के लिए 
अविस्मरणीय वर््ष

•	 भारत ने टोक्यो ओलंपिक 
और पैरालंपिक मेें अब तक 
का सबसे अधिक मेडल 
जीता

•	 2014 से जारी दीर््घकालिक 
योजना से ही रिकॉर््ड 
सफलता तक पहुुंचे

•	 TOPS Programmes के 
माध्यम से खिलाड़़ियोों को 
मिला व्यापक सहयोग

•	 खेलो इंडिया से हुआ पूर े
भारत मेें खेल-संस्कृति का 
निर््ममाण और खेल बन गए 
जन आंदोलन।

युवा भारत के लिए रोजगार हो रह े
सुनिश्चित  

•	 मजबूत आर््थथिक नीतियां 
सालाना रोजगार के लाखोों 
नए अवसर पैदा कर रही हैैं।

•	 2022-23 मेें 448 बिलियन 
डॉलर से अधिक का 
रिकॉर््ड निर््ययात हुआ। इसमेें 
Goods Exports का बड़़ा 
हिस्सा शामिल था।

•	 1.37 करोड़ लोगोों को 
प्रधानमंत्री कौशल विकास 
योजना के तहत Skilled 
किया गया, ताकि रोजगार 
के अवसर बढेें।

•	 4.78 करोड़ नए EPFO 

Subscribers 2017 और 
जनवरी 2023 के बीच जोड़़े 
गए, यानि इतने नए लोगोों 
को नौकरी मिली।

•	 1.2 करोड़ नए EPFO 
खाते देश मेें महामारी के 
बावजूद 2021-22 मेें खोले 
गए।

•	 ज्यादातर सर्वे महामारी के 
पहले के वर्षषों की तुलना मेें 
कम बेरोजगारी और ज्यादा 
भर््ततियोों को लेकर मजबूत 
संकेत दे रह ेहैैं।

•	 मुद्रा योजना ने करोड़ों नए 
Entrepreneurs की मदद 
की ह ैऔर नए रोजगार 
सृजित किए हैैं।

•	 23 लाख प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष नौकरियोों का 
सृजन टके स्टार््ट-अप ने 
2017-2021 के दौरान 
किया (NASSCOM)

* * *

उपलब्धियां 

डायरेक्ट जॉब इंडिकेटर््स
•	 अप्रैल 2020 से  18-28 वर््ष की आयु वर््ग के 2.09 करोड़ से अधिक युवाओ ंको EPFO मेें जोड़़ा गया
•	 नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स ने जनवरी 2021 मेें 1,925 से जनवरी 2022 मेें 2,716 की अप्रत्यक्ष नौकरी संकेतक 

की 41% की प्रभावशाली वृद्धि देखी
•	 कैपिटल गुड््स सेक्टर मेें कौशल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार््यबल को बढ़़ाने के लिए स्किल काउंसिल 

द्वारा स्किल लेवल 6 मेें 46 क्वालीफ़़िकेशन पैकेज बनाये गये।
•	 डब्ल्यूआरआई त्रिची हब-स्पोक मॉडल मेें पूंजीगत वस्तु योजना चरण- II के तहत नवीन वेल््डििंग तकनीकोों मेें 

5000 युवाओ ंको प्रशिक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है

इनडायरेक्ट जॉब इंडीकेटर््स
•	 2022-23 मेें भारत का माल निर््ययात रिकॉर््ड 448 अरब डॉलर के स्तर पर पहुुंच गया
•	 जनवरी 2022 की तुलना मेें जनवरी 2023 मेें इंजीनियरिंग निर््ययात 55.54% अधिक रहा
•	 2021-22 मेें परिधान निर््ययात मेें 30% की वृद्धि देखी गई। यह अनुमान ह ैकि प्रत्येक अतिरिक्त $1 बिलियन 

परिधान निर््ययात 1.5 लाख नौकरियां पैदा करते हैैं!

क्या आप जानते हैैं?
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सरकार के बड़़े काम
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* मेडिकल के अन्तर््गत दंत चिकित्सा, एलोपैथी, आयुर्वेद और होमियोपैथी होोंगे शामिल

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ़ हायर एडुकेशन 2020-2021 के अनुसार
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5मध्यम वर््ग का जीवन 
हुआ आसान
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एक घर का मालिक होना एक 
प्रतिष्ठित जीवन स्तर की निशानी ह,ै 
जिसमेें नल से पानी, खाना पकाने के 
लिए ईंधन, स्वच्छता, बिजली और 
इंटरनेट के साथ सुरक्षा बीमा, कर 
लाभ और सार््वजनिक उपयोगिताओ ं
तक आसान पहुुंच जैसी बुनियादी 
सुविधाएं होों। 2014 से, प्रधान मंत्री 
नरेेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक 
भारतीय के जीवन की गुणवत्ता मेें 
सुधार के लिए अथक प्रयास किया 
ह।ै

मोदी सरकार ने सभी भारतीयोों 
को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने 
के अपने प्रयासोों को आगे बढाते 
हुए एक घर के सपने को हकीकत 
मेें बदल दिया ह।ै मोदी सरकार ने 
अपने कल्याणकारी कार््यक्रमोों के 
माध्यम से यह सुनिश्चित किया ह ैकि 
समाज के सभी वर्गगों के नागरिकोों को 
बैैंकिग, एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छता, 
बिजली, नल का पानी, सस्ती स्वास्थ्य 
सेवा और गुणवत्तापूर््ण शिक्षा जैसी 
बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होों। 
पीएम आवास योजना के तहत ब्याज 
दरोों मेें कमी और मोदी सरकार की 
क्रेड िट लिंक््ड सब्सिडी योजना ने 
लोगोों को अपना पहला घर खरीदने 
मेें सक्षम बनाया ह।ै इसके साथ-साथ, 
रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण 
(आरईआरए, ररेा) अधिनियम 2016 
को लागू करने जैसे कदमोों के माध्यम 
से नियामक ढांचे को मजबूत करना 
यह सुनिश्चित करता ह ैकि नागरिकोों 
की जीवन भर की कमाई एक कानूनी 
ढांचे द्वारा सुरक्षित ह ैजो घर खरीदने 
वालोों के अधिकारोों को बरकरार 
रखती ह।ै

स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र मेें 

बसे हुए इलाकोों मेें संपत्ति के स्पष्ट 
स्वामित्व की स्थापना की दिशा मेें 
एक सुधारात्मक कदम ह।ै इसमेें ड्रोन 
तकनीक का उपयोग करके भूमि खंडोों 
का मानचित्रण करना और संपत्ति के 
मालिकोों को कानूनी स्वामित्व कार््ड 
(संपत्ति कार््ड/टाइटल डीड) जारी 
करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र मेें घर के 
मालिकोों को ‘अधिकारोों का रिकॉर््ड’ 
प्रदान करना शामिल ह।ै

कर मेें कमी और सस्ती उधार दरोों 
ने मध्यम वर््ग के परिवारोों के लिए 
बड़़े पैमाने पर बचत और उनकी खर््च 
करने की क्षमता को बढाया ह।ै 
आयकर छूट और प्रत्यक्ष कर सुधारोों 
मेें सकारात्मक बदलाव ने उन पर कर 
के बोझ को कम किया ह ैऔर मध्यम 
वर््ग के लिए टकै्स भरने को आसान 
बना दिया ह।ै गुड््स एंड सर््वविसेज 
टकै्स (जीएसटी) ने उपभोक्ताओ ंके 
लिए दैनिक खर्चचों मेें कमी का कारण 
बना ह।ै 

“उड़़े देश का आम नागरिक” (उड़़ान) 
योजना, जो अब अपने छठे वर््ष मेें ह,ै 
ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा 
सस्ती और सुविधाजनक बना दी ह।ै 
इसने कई टियर 2 और टियर 3 शहरोों 
को हवाई मार््ग से जोडा ह ैऔर यह 
सुनिश्चित किया ह ैकि हवाई यात्रा 
सभी के लिए सुलभ हो। 2014 के 
बाद से देश मेें परिचालन हवाई अड्डडों 
की संख्या दोगुनी हो गई ह।ै

शहरी नागरिकोों के लिए परिवहन 
और दैनिक आवागमन को आसान 
बनाने के लिए, कई शहरोों मेें रिकॉर््ड 
संख्या मेें मेट्रो रले परियोजनाओ ंको 
मंजूरी दी गई ह ैऔर चालू की गई 
ह।ै नागरिक अब निजी वाहनोों से 
सार््वजनिक परिवहन की ओर जा रह े
हैैं और अपने आराम से समझौता किए 

बिना काफी बचत कर रह ेहैैं।
भारत मेें उभर रही डिजिटल भुगतान 

क््राांति ने वैश्विक ध्यान आकर््षषित 
किया ह।ै जनवरी 2023 मेें, लगभग 
200 बिलियन डॉलर (लगभग 2 
लाख करोड़ रुपये) के लगभग आठ 
बिलियन (800 करोड़) लेनदेन 
यूनिफाइड पेमेेंट इंटरफेस (UPI) पर 
किए गए थे। इस प्रणाली का उपयोग 
अब करीब 300 मिलियन व्यक्तियोों 
और 50 मिलियन व्यापारियोों द्वारा 
किया जाता ह।ै छोट ेसे छोट ेलेन-
देन के लिए भी डिजिटल भुगतान 
किया जा रहा ह,ै जिसमेें लगभग 50 
प्रतिशत को छोट ेया सूक्ष्म भुगतान के 
रूप मेें वर्गीकृत किया गया ह।ै

भारत के डिजिटल परिवर््तन और 
कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयोों पर ले 
जाते हुए, प्रधान मंत्री ने हाल ही मेें 
भारत मेें 5 जी सेवाओ ंकी शुरुआत 
की। यह उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी 
के साथ भारत के लिए असीम 
संभावनाओ ंको खोलता ह ैऔर कृषि, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रसद, स्मार््ट 
शहरोों, उद्योग 4.0, वित्तीय समावेशन 
आदि सहित महत्वपूर््ण क्षेत्ररों मेें 
परिवर््तन लाने का मार््ग प्रशस्त करता 
ह।ै

सरकार ने पिछले नौ वर्षषों मेें विभिन्न 
उपायोों के माध्यम से अपने नागरिकोों 
के दैनिक जीवन मेें सुधार लाने पर 
ध्यान केें द्रित किया ह।ै सभी भारतीयोों 
के लिए जीवन की गुणवत्ता मेें सुधार 
लाने का यह प्रयास ‘सबका साथ, 
सबका विकास’ के प्रधान मंत्री के 
व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप ह।ै

* * *
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4,355 शहरोों को 

ओडीएफ 
का दर््जजा

इंटरनेट डेटा की कीमतेें

97%
घटी

12.90
करोड़

से अधिक डिजिलॉकर 
उपयोगकर््तता

UDAN
योजना के तहत

1.16 करोड़ से अधिक
लोगोों ने सस्ती हवाई यात्रा 

का लाभ उठाया

2014 मेें

 मेट्रो 
5 शहरोों से बढ़कर 

अब (2023)

20 शहरोों मेें पहुुंची

प्रधानमंत्री आवास योजना 
(शहरी और ग्रामीण) 

के तहत 

3 करोड़
से अधिक घर

सीएलएसएस
ने होम लोन के

59,048 करोड़ रुपये
का बोझ कम किया

30 राज्ययों/केें द्र शासित 
प्रदेशोों मेें रेरा द्वारा

1 लाख से 
अधिक  

मामलोों
का निपटारा 

रुकी हुई रियल एस्टेट 
परियोजनाओ ंको फिर से 

चलाने के लिए स्वामी फंड 
के तहत

25,000 
करोड़ रुपये

उमंग ऐप
के माध्यम से 21,801 से 
अधिक सरकारी सेवाओ ं

तक पहुुंच

प्रभावी कर की दर 2013-14 
मेें 19.22% से घटकर 2022 
मेें 10.4% हो गई (15 लाख 

रुपये प्रति वर््ष)

7 लाख रुपये
तक की आय तक

फुल टकै्स 
रिबेट 

मुख्य बातेें
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अब टकै्स की नो टेेंशन…
•	 ई-फाइलिंग सामान्य 

प्रक्रिया बनी
•	 रिफंड अब कुछ दिनोों मेें 

मिलता ह,ै महीनोों मेें नहीीं
•	 Faceless Assessments 

और Appeals से उत्पीड़न 
मेें कमी

•	 Tax Rates मेें वास्तविक 
रूप से कमी

एक विश्वसनीय सरकार, विश्वास 
करने वाली सरकार

•	 मोदी सरकार ने परस्पर 
विश्वास के माहौल का 
वातावरण बनाया

•	 Self-Attestation जैसे 
कदम इस बात का प्रमाण 
ह ैकि सरकार को अपने 
नागरिकोों पर भरोसा है

•	 IT Returns की संख्या 

साल 2013-14 के 3.91 
करोड़ से बढ़कर साल 
2022-23 मेें 7.60 करोड़ 
तक पहुुंच गई। इससे 
पता चलता ह ैकि जनता 
सरकार पर भरोसा करती 
ह ैकि उनके टकै्स का 
सदपुयोग हो रहा ह।ै

सबकी पहुुंच मेें अपने घर का सपना
•	 गरीब के लिए, ग्रामीण और 

शहरी दोनोों क्षेत्ररों मेें पीएम 
आवास योजना

•	 मध्यम वर््ग के लिए
01-01-2017 से 31-03-
2023 तक सीएलएसएस ने 
मध्यम वर्गीय आय समूह के 
लिये आवास ऋण के ब्याज 
दरोों मेें कमी की। जिससे 
6 लाख मध्यम वर्गीय 
ख़रीदारो को मदद मिली।

•	 RERA ने समय पर घरोों 
की डिलीवरी सुनिश्चित की, 
ताकि घर खरीदने वालोों का 
पैसा न फंसे

शहरोों के बीच बढ़़ा संपर््क , सफर 
हुआ आसान

•	 मेट्रो रेल के विस्तार से 
शहरोों मेें रहने वालोों की 
यात्रा और सुविधाजनक हुई 

•	 उड़़ान योजना से सस्ती 
हवाई यात्रा, टियर-2 और 
टियर -3 के कई शहर इससे 
जुड़़े

•	 कार लोन की ब्याज दर मेें 
2014 के मुकाबले कमी।

* * *

•	 40% भारतीय आयुष्मान भारत के अंतर््गत सुरक्षित हैैं
•	 भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार, पूंजीगत 

व्यय सहित प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 मेें ₹1261, 2016-17 मेें 
₹1418 और 2017-18 मेें ₹1753 था 

•	 भारत ने इंटरनेट कनेक्शन मेें 231% (83.4 करोड़) की वृद्धि दर््ज की
•	 दनुिया के सबसे सस्ते सैनिटरी पैड (1 रुपया) 9304 से ज़््यादा 

जनऔषधि केें द्ररों मेें उपलब्ध कराए गए
•	 26 सप्ताह के पेड मैटरनिटी लीव के साथ चीन, सिगापुर, जर््मनी और 

अमेरिका से कहीीं ऊपर भारत
•	 भारत मेें 2014 से अब तक 5,700 से अधिक नए कॉलेज खुले, 

यानी प्रतिदिन लगभग 2 नए कॉलेज
•	 वंदे भारत मिशन ने लगभग 2.17 लाख उड़़ानेें संचालित कीीं और 

दनुिया भर से 2.97 करोड़ से अधिक लोगोों को भारत लाया गया

क्या आप जानते हैैं?

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम

इलेक्ट्रिक बसेें:
अब 2435 इलेक्ट्रिक बसेें 
फेम -II के तहत देशभर मेें 
सेवारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर््ममिनल भवन के उद्घाटन के मौके पर

जुड़ रहा ह ैभारत: आम लोगोों का जीवन हो रहा सुगम
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 रोजगार मेला- 10 लाख कर््ममियोों के लिए भर्ती अभियान। अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सरकार एक साथ 	
				          कई मोर्चचों पर काम कर रही है
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सभी के लिए सस्ती,
सुलभ स्वास्थ्य सेवा
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सभी के लिए सस्ती,
सुलभ स्वास्थ्य सेवा  6
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पिछले नौ वर्षषों के दौरान नरेेंद्र 
मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और 
आरोग्य क्षेत्र प्रमुख मुद्ददों मेें से एक रहा 
ह।ै टीकोों की 220 करोड़ से अधिक 
खुराक देने और जरूरत के समय 
दनुिया को भारी संख्या मेें टीकोों का 
निर््ययात करने के साथ-साथ वैश्विक 
महामारी से भारत की जीत मेें यह 
महत्वपूर््ण घटक रहा ह।ै

सभी के लिए सुलभ और सस्ती 
स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता 
रही ह ैऔर भारत के नागरिकोों के 
लिए एक वास्तविकता बन गई ह।ै 
पहले, कम आय वाले परिवारोों के 
लिए चिकित्सा पर होने वाले खर््च 
भारी आर््थथिक बोझ डाल देता था और 
अक्सर उन्हहें कर््ज के जाल मेें फंसा 
देता था। 2018 मेें मोदी सरकार ने 
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजना के रूप मेें दनुिया का 
सबसे बड़़ी स्वास्थ्य बीमा कार््यक्रम 
की शुरुआत की थी। यह योजना 
लगभग 22 करोड़ भारतीयोों को 
चिकित्सा पर खर््च के बोझ से बड़़ी 
राहत दे रही ह।ै इसके अलावा, 
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 
(एबीडीएम) डिजिटल रूप से जुड़़े 
स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के 
निर््ममाण के लक्ष्य को साकार कर रहा 
ह।ै

25 करोड़ से अधिक लोगोों के 
स्वास्थ्य रिकॉर््ड को उनके आयुष्मान 
भारत स्वास्थ्य खातोों (एबीएचए) 
से जोड़़ा गया ह।ै डिजिटल रूप से 
उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर््ड एबीएचए 
धारकोों को एबीडीएम नेटवर््क  मेें 
कागज रहित स्वास्थ्य सेवाओ ंका 
लाभ उठाने मेें सक्षम बनाएंगे।

सरकार का टलेीमेडिसिन कार््यक्रम 

- ई-संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र 
मेें काफी बदलाव ला रहा ह।ै इसके 
माध्यम से 10 करोड़ से अधिक 
लाभार्थी अपने घर से ही गुणवत्तापूर््ण 
स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने मेें सक्षम 
हुए हैैं, जिसने विशेषज्ञ चिकित्सा 
देखभाल सेवाओ ंमेें शहरी-ग्रामीण 
अंतर को पाटा ह।ै 700 से अधिक 
जिलोों मेें स्थित 9000 से अधिक 
जन औषधि केें द्र सभी को सस्ती और 
गुणवत्तापूर््ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध 
करा रह ेहैैं।

सरकार टीके से रोके जा सकने 
वाले किसी भी रोग से लोगोों को 
बचाने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै इस संबंध 
मेें मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणोों 
मेें 4.45 करोड़ बच्चचों और 1.2 करोड़ 
गर््भवती महिलाओ ंको 12 बीमारियोों 
के टीके लगाये जा चुके ह।ै इस 
लक्षित सरकारी पहल के कारण देश 
मेें मातृ मृत्यु दर जो 2014-16 मेें यह 
दर 130 प्रति लाख जन्म से घट कर 
2018-20 मेें यह दर 97 प्रति लाख  
जन्म हो गयी ह।ै

मोदी सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा 
के क्षेत्र मेें एक महत्वपूर््ण बदलाव 
लाया गया ह।ै सरकारी कॉलेजोों 
की संख्या मेें कमी, निजी मेडिकल 
कॉलेजोों की भारी फीस, और सीट 
आवंटन मेें बड़़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने 
चिकित्सा शिक्षा के अवसरोों को गंभीर 
रूप से सीमित कर दिया था। पिछले 
नौ वर्षषों मेें मोदी सरकार द्वारा कई 
राज्ययों मेें नए एम्स और बड़़ी संख्या 
मेें नए मेडिकल कॉलेजोों की स्थापना 
की गयी ह।ै इनमेें  पूर्वोत्तर मेें असम 
मेें अब तक का पहला एम्स शामिल 
ह।ै इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा 
परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 
से बदले जाने के सरकार के साहसिक 

निर््णय ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र मेें 
भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया ह।ै ‘न्यू 
इंडिया’ मेें साधारण पृष्ठभूमि से आये 
प्रतिभाशाली छात्र भी अब डॉक्टर 
बनने का सपना पूरा कर सकते हैैं।

कोविड-19 महामारी पर भारत 
की त्वरितऔर प्रभावी प्रतिक्रिया 
को दनुिया के सबसे बड़़े टीकाकरण 
अभियान के रोलआउट द्वारा मजबूती 
मिली, वह भी स्वदेशी रूप से 
विकसित टीकोों का उपयोग करके। 
अतीत से एक ऐतिहासिक बदलाव 
मेें, जब नागरिकोों को टीकाकरण 
अभियान शुरू करने के लिए दशकोों 
तक इंतजार करना पड़ता था, 
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली 
सरकार ने दो साल की छोटी अवधि 
मेें कोविड वैक्सीन की 2.2 बिलियन 
से अधिक खुराक का टीकाकरण 
सुनिश्चित किया।

पिछले नौ वर्षषों मेें भारत ने स्वास्थ्य 
सेवा के क्षेत्र मेें काफी प्रगति की 
ह।ै ऐसी सरकार जो स्वास्थ्य सेवा मेें 
निवेश करती ह,ै वह अपने लोगोों मेें 
निवेश करती ह ैऔर इस प्रकार नरेेंद्र 
मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वास्तव 
मेें लोगोों की, लोगोों के लिए और 
लोगोों द्वारा बनायी गयी सरकार ह।ै

* * *
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एचडब्ल्यूसी के
माध्यम से

15 करोड़
टलेी-परामर््श

जन औषधि केें द्ररों के कारण 
नागरिकोों के लगभग 

23,000 करोड़ 
रुपये बचे

37
करोड़

से ज़््यादा डिजिटल हले्थ 
आईडी बनाए गए

220
 करोड़

से अधिक COVID 
वैक्सीन डोज

दिए गए

3 करोड़
से अधिक नागरिकोों ने 

अमृत फार्मेसियोों से सस्ती 
दवाएं खरीदकर बचत की

15
नए एम्स और

225
मेडिकल कॉलेज

जोड़़े जा रह ेहैैं

मिशन इन्द्रधनुष द्वारा

5.65 करोड़
से अधिक माताओ ंऔर 

बच्चचों को मिली टीकोों की 
सुरक्षा

9,304
से अधिक

जन औषधि केें द्र

1.59 लाख से 
अधिक

आयुष्मान भारत
स्वास्थ्य और आरोग्य केें द्र

आयुष्मान भारत
के तहत

4.54 करोड़
अस्पताल भर्ती

मुख्य बातेें

केें द्र सरकार द्वारा 
1,500 से 
अधिक

पीएसए संयंत्र स्वीकृत

2014 से अब तक कुल

69,663 
मेडिकल सीट जोड़़ी गईं
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सक्रिय नेतृत्व बना संकटमोचक
•	 ऐसे समय मेें जब कई वैश्विक 

नेता COVID-19 के खतर ेको 
भांपने मेें विफल रह,े भारत मेें 
एक भी मामला सामने आने 
से पहले ही हवाई अड्डडों पर 
स्क्रीनिग शुरू कर दी गई थी।

•	 कई अन्य देशोों द्वारा इसे 
गंभीरता से लेने से बहुत पहले 
ही मार््च 2020 के प्रथम सप्ताह 
मेें पीएम मोदी ने कह दिया 
था कि वह होली मिलन जैसे 
समारोहोों से बचेेंगे और एक 
मिसाल कायम करेेंगे।

•	 विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
ऐलान से बहुत पहले ही भारत 
के बहुत बड़़े हिस्से मेें मास्क 
को अनिवार््य घोषित कर दिया 
गया था।

•	 जब कई देश केवल बड़़े पैमाने 
पर लोगोों की मौत पर मंथन 
कर रह ेथे, तब अप्रैल 2020 
मेें भारत ने लोगोों की जान 
बचाने के लिए वैक्सीन टास्क 
फोर््स का गठन कर दिया था।

•	 भारत ने WHO की सिफारिश 
से बहुत पहले Rapid 
Antigen Tests शुरू कर 
दिया था, ताकि जांच मेें तेजी 
लाई जा सके।

•	 भारत ने शुरुआत मेें ही 
लॉकडाउन का ऐलान कर 
दिया था, इसे पूरी दनुिया ने 
स्वीकारा और सराहा। इससे 
देश मेें मेडिकल इंफ्रास्टट्रक्चर 
को मजबूत करने मेें मदद 
मिली।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हले्थ 
इंफ्रास्टट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) 
के साथ भारत का भविष्य सुरक्षित
•	 64,180 करोड़ रुपय ेका 

निवशे।
•	 Focus States के 10 राज्ययों 

के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य 
और कल्याण केें द्ररों के लिए 
सहायता।

•	 सभी राज्ययों मेें 11,024 शहरी 
Health और Wellness 
केें द्ररों की स्थापना।

•	 Focus States के 11 राज्ययों 
मेें 3,382 ब्लॉक सार््वजनिक 
स्वास्थ्य इकाइयां।

•	 सभी जिलोों मेें Integrated 
Public Health Labs की 
स्थापना।

•	 5 लाख से अधिक आबादी 
वाले सभी जिलोों मेें क्रिटिकल 
केयर अस्पताल ब्लॉक की 
स्थापना।

डिजिटल ह ैसफलता की एकमात्र 
कंुजी- ABDHM
•	 CoWIN और Aarogya 

Setu की सफलता से 
Healthcare मेें Tech की 
ताकत दिखी।

•	 आयुष्मान भारत डिजिटल 
हले्थ मिशन (ABDHM) 
Healthcare के लिए एक 
Online Platform तैयार 
कर रहा ह।ै

•	 नागरिकोों ने अपना ABHA 
(आयुष्मान भारत स्वास्थ्य 
खाता) नंबर बनाया ह,ै इनसे 
उनके Digital Health 
Records जुड़़े होते हैैं।

•	 नागरिकोों की सहमति से, 
इस डेटा तक Healthcare 
Professionals द्वारा पहुुंचा 
जा सकता ह।ै

•	 ABDM Evidence-Based 
Decision Making की 
सुविधा देता ह,ै इससे प्रभावी 
Health Intervention मेें 
मदद मिलती ह।ै

•	 37.07 करोड़ ABHA बनाए 
जा चुके हैैं!

टीका दनुिया मेें शुरुआत भारत मेें शुरुआत
कोविड-19 दिसंबर 2020 एक महीना 
IPV 1955 60 वर््ष
TT 1926 57 वर््ष
BCG 1927 51 वर््ष
खसरा 1971 46 वर््ष
DPT 1948 30 वर््ष
हपेेटाइटिस बी 1982 20 वर््ष
न्यूमोकोकल 2000 17 वर््ष
रोटावायरस 2006 10 वर््ष

* * *

उपलब्धियां 

जिस गति से भारत मेें 
COVID-19 टीके विकसित 
किए गए, वो इस न्यू इंडिया का 
जीता जागता उदाहरण ह,ै जहां 
अब टीकोों के लिए दशकोों तक 
इंतजार नहीीं करना पड़ता या 
दसूर ेदेशोों पर निर््भर नहीीं रहना 
पड़ता ह।ै

भारत मेें टीकाकरण- इतिहास और वर््तमान
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सरकार के बड़़े काम
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प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी मेें पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन
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‘राष्ट्र प्रथम’- विदेश नीति 
और राष्ट्रीय सुरक्षा 7
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पिछले नौ वर्षषों मेें, नरने्द्र मोदी के 
नेतृत्व मेें सरकार ने एक गतिशील 
और परिवर््तन आधारित विदेश नीति 
की परिकल्पना की ह ैऔर इसका 
कार््ययान्वयन किया ह,ै जो परिणाम-
उन्मुख, विकास-केें द्रित और सरकार 
के “सबका साथ, सबका विकास, 
सबका विश्वास और सबका प्रयास” 
के विज़न के अनुरूप ह।ै      

भारत की विदेश नीति का 
प्राथमिक ध्यान, ‘पड़़ोसी प्रथम’ नीति 
(नेबरहुड फर्सस्ट पॉलिसी) के तहत, 
अपने नजदीकी पड़़ोसी देशोों पर ह।ै 
इसे ‘एक्ट ईस्ट’, ‘थिक वेस्ट’ और 
‘कनेक्ट सेेंट्रल एशिया’ नीतियोों द्वारा 
सशक्त बनाया गया ह,ै जो विस्तारित 
पड़़ोस मेें हमार ेसंपर््क  को और बढ़़ाना 
चाहते हैैं। सरकार के विज़न, ‘भारत-
प्रशांत क्षेत्र’ मेें क़़ानून-आधारित 
व्यवस्था को बढ़़ावा देने के लिए 
समान विचारधारा वाले भागीदारोों 
के साथ संबंधोों को मजबूत करने के 
लिए ‘क्षेत्र मेें सभी के लिए सुरक्षा 
और विकास’ (ग्रोथ फॉर ऑल इन द 
रीजन)  - ‘सागर’ को डिज़़ाइन किया 
गया ह।ै             

अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन 
(आईएसए), आपदा सहनीय 
अवसंरचना के लिए गठबंधन 
(सीडीआरआई), पर््ययावरण-अनुकूल 
जीवनशैली (लाइफ) और इंटरनेशनल 
बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) 
जैसी नई पहलोों ने दनुिया के साथ 
हमार ेबहुपक्षीय संबंधोों को और 
मजबूत किया ह।ै दनुिया भर मेें भारत 
की उपस्थिति का विस्तार करने के 
सरकार के लक्ष्य को ध्यान मेें रखते 
हुए, मिशनोों, वाणिज्य दतूावासोों 
और प्रतिनिधि कार््ययालयोों की संख्या 
बढ़़ाने के लिए भी महत्वपूर््ण प्रयास 

किये गए हैैं।
भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी-

20 की अध्यक्षता ग्रहण की ह।ै भारत 
की अध्यक्षता की थीम “वसुधैव 
कुटुम्बकम” या “एक पृथ्वी-एक 
परिवार-एक भविष्य” विशिष्ट रूप से 
भारतीय ह ैऔर इसकी व्यापक रूप से 
सराहना की गयी ह।ै 

हाल ही मेें भारत द्वारा जी20 
बैठकोों के आयोजन की संख्या 100 
को पार कर गयी ह।ै अप्रैल 2023 
तक, 110 से अधिक राष्ट््रों के 12,300 
से अधिक प्रतिनिधियोों ने जी20 से 
संबंधित बैठकोों मेें भाग लिया ह।ै 
इनमेें जी20 सदस्य देशोों, आमंत्रित 
देशोों और अंतर््रराष्ट्रीय संगठनोों की 
भागीदारी शामिल हैैं।

ई-शासन से जुड़़े तरीकोों के 
उपयोग के माध्यम से भारत के 
दतूावास परिचालन को विश्व स्तर 
पर सबसे तेज, सबसे पारदर्शी और 
उपयोगकर््तता-अनुकूल बनाया गया ह।ै 
भारत ने विदेशोों मेें भारतीय कामगारोों 
के हितोों की रक्षा के लिए सामाजिक 
सुरक्षा समझौतोों पर हस्ताक्षर किये 
हैैं, छात्ररों, पेशेवरोों और शोधकर््तताओ ं
के पारस्परिक आवागमन को बढ़़ाने 
के लिए समझौते हुए हैैं एवं अवैध 
प्रवासन को रोकने के लिए कई देशोों 
के साथ समझौते किये गए हैैं।

मानवीय संकट के समय, भारत 
‘कार््रवाई करने वाले प्रथम राष्ट्र’ के 
रूप मेें एक महत्वपूर््ण भूमिका निभा 
रहा ह।ै मानवीय संकट के दौरान 
प्रयासोों के समन्वय के लिए विदेश 
मंत्रालय मेें एक विशेष प्रभाग के रूप 
मेें त्वरित कार््रवाई प्रकोष्ठ की स्थापना 
ने आपदा प्रोटोकॉल को और अधिक 
सहनशील बना दिया ह।ै भारत ने 
पिछले 9 वर्षषों के दौरान विभिन्न राहत 

और निकासी अभियान चलाए हैैं, 
जिनमेें प्रमुख हैैं - ऑपरशेन कावेरी 
(2023), ऑपरशेन दोस्त (2023), 
ऑपरशेन गंगा (2022) और ऑपरशेन 
देवी शक्ति (2021)  आदि।

राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार के लिए 
सर्वोच्च प्राथमिकता रही ह।ै आतंक 
नीति के खिलाफ जीरो-टॉलरेेंस 
अपनाने के साथ-साथ देश मेें वामपंथी 
उग्रवाद मेें महत्वपूर््ण कमी दर््ज की 
गयी ह।ै 

प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास ह ै
कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा 
साथ-साथ चलते हैैं और इसने रक्षा 
क्षेत्र मेें आत्मनिर््भरता को बढ़़ावा 
दिया ह।ै भारत का पहला स्वदेशी 
विमानवाहक पोत आईएनएस 
विक््राांत, स्वदेशी निर््ममाण के क्षेत्र मेें 
देश की बढ़ती ताकत को प्रदर््शशित 
करता ह।ै वित्त वर््ष 2022-23 मेें, रक्षा 
निर््ययात लगभग 16,000 करोड़ रुपये 
के सर््वकालिक उच्च स्तर पर पहुुंच 
गया ह।ै नवाचार और प्रौद्योगिकी 
विकास को बढ़़ावा देने के लिए, रक्षा 
उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) 
फ्रेम वर््क  लॉन्च किया गया ह।ै इसने 
सफल प्रोटोटाइप विकास के लिए 
स्टार््ट-अप्स और नवोन्मेषकोों को 
समर््थन देने मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाई ह।ै

आज दनुिया के अवसरोों का 
लाभ प्राप्त करने और चुनौतियोों का 
जवाब देने के लिए एक गतिशील 
विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 
आवश्यक ह।ै एक स्थिर, मजबूत और 
सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए, मोदी 
सरकार ने इस मोर्चे पर लगातार काम 
किया ह।ै                  

* * *
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रक्षा निर््ययात मेें
पिछले पांच सालोों मेें

334% 
बढ़़ोतरी

ऑटोमैटिक रूट से
रक्षा क्षेत्र मेें

74% FDI

ऑपरेशन दोस्त के तहत 

5945 टन 
आपातकालीन राहत खेप 
सीरिया और तुर्की भेजी 

गई

वैक्सीन मैत्री
के माध्यम से 100 से 
अधिक देशोों के लिए

29.2 करोड़
से अधिक COVID-19 

वैक्सीन

ऑर््डडिनेेंस फैक्ट्री बोर््ड
को

7 रक्षा सार््वजनिक 
उपक्रमोों

मेें बदला गया

डिफेें स स्टार््टअप्स
के लिए करीब

500 करोड़ रु.
स्वीकृत

(2021-22 से 2025-26 तक)

23,000
भारतीयोों की यूक्रे न से 

सुरक्षित वतन वापसी हुई

रक्षा स्वदेशीकरण सूची मेें
4100 से अधिक 
आइटम जोड़़े गए

वंदे भारत मिशन, एयर 
बबल उड़़ानोों द्वारा

2.97 करोड़ 
से अधिक लोगोों को

लाया गया

वित्त वर््ष 2034-24 मेें पूंजी 
अधिग्रहण
बजट का

75%
घरलेू उत्पादन

के लिए 

अनुच्छेद 370 और 
अनुच्छेद 35ए को हटाने 
का ऐतिहासिक निर््णय

युद्धग्रस्त सूडान से 

3000+
भारतीयोों को वापस 

लाया गया

मुख्य बातेें
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आतंकवाद पर जीरो टॉलरेेंस
•	 2014 के बाद से non-

Conflict zones वाले 
भारतीय शहरोों मेें कोई बड़़ा 
आतंकवादी हमला नहीीं

•	 वर््ष 2016 मेें सर््जजिकल 
स्ट्राइक और 2019 मेें 
एयर स्ट्राइक से सीमा पार 
आतंकवाद को मुंहतोड़ 
जवाब

•	 आतंकवाद के प्रायोजकोों 
को वैश्विक स्तर पर 
अलग-थलग किया और 
उनके प्रभाव को कम किया

•	 भारत ने आतंकवाद को 
न केवल वैश्विक मुद्दा 
बनाया, बल्कि वो इसके 
खिलाफ लड़़ाई का नेतृत्व 
भी कर रहा ह।ै

•	 UAPA Amendment 
से कानूनी ढांचे को मजबूत 
बनाया

Positive Indigenisation क्या 
ह ैऔर इसका महत्व

•	 प्रमुख उपकरणोों वाली 
4100 से अधिक 
वस्तुओ ंकी सकारात्मक 
स्वदेशीकरण सूची जारी। 

•	 इस लिस्ट मेें उन 
Weapons, Arms और 
Systems का रोडमैप ह,ै 
जिनका भारत भविष्य मेें 
आयात नहीीं करगेा।

•	 डीपीएसयू के लिए 3,700 
से अधिक आइटम की 3 
अलग-अलग सूचियोों को 
अधिसूचित किया गया ह।ै

•	 घरलेू खरीद के लिए इस 
प्रकार के रोडमैप के सामने 
आने से घरलेू निर््ममाताओ ं
को उत्पादन बढ़़ाने मेें मदद 
मिलती ह।ै

•	 इससे भारत को रणनीतिक 
बढ़त मिलती ह,ै  साथ ही 

युवाओ ंके लिए रोजगार 
सृजन भी होता ह।ै

आत्मनिर््भर रक्षा क्षेत्र के लिए निवेश
•	 ऑटोमेटिक रूट के माध्यम 

से रक्षा क्षेत्र मेें FDI की 
सीमा 74% हुई।

•	 2023-24 के बजट मेें 
रक्षा के लिए Capital 
Procurement 
Budget का 75% घरेलू 
उद्योग के लिए रखा गया।

•	 उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु 
मेें डिफेें स कॉरिडोर के लिए 
प्रोत्साहन

•	 उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड 
मेें बन रह ेडिफेें स कॉरिडोर 
से इस इलाके को आर््थथिक 
मजबूती मिलेगी।

* * *

उपलब्धियां 

अग्निपथ सशस्त्र बलोों के लिए एक 
परिवर््तनकारी योजना है, जो भारतीय सेना 
को युवा शक्ति, उच्च तकनीक से लैस और 
अति-आधुनिक दृष्टिकोण के साथ दनुिया मेें 
सर््वश्रेष्ठ सैन्य बल के रूप मेें कार््य करने जा 
रही है।सरकार ने 15 जून, 2022 को अग्निपथ 
योजना की शुरुआत की थी। योजना के 
तहत पुरुष और महिला दोनोों उम्मीदवारोों को 
अग्निवीर के रूप मेें चार साल की अवधि के 
लिए देश तीनोों सेनाओ ंके ‘अधिकारी के रैैंक से 
नीचे’ कैडर मेें भर्ती किया गया। 17.5 से लेकर 
21 वर््ष की आयु के बीच के उम्मीदवार इस 
योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैैं।

अग्निपथ
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सरकार के बड़़े काम



68 नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

स्वदेश मेें विकसित हल्के  लड़़ाकू हलेीकॉप्टर (LCH) को ‘प्रचंड’ नाम दिया गया ह,ै 
जिसे भारतीय वायु सेना मेें शामिल किया गया ह।ै

LCH दनुिया का एकमात्र लड़़ाकू हलेिकॉप्टर ह ैजो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर 
हथियारोों और ईंधन के अच्छे - खासे भार के साथ उतर और उड़़ान भर सकता ह।ै
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भारत की
G20 अध्यक्षता

सुधार, सद्भाव और आशा की अध्यक्षता

“G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़़ी ऑपर््चचुनिटी बनकर आई है। हमेें इस मौके का पूरा 
उपयोग करते हुए ‘ग्लोबल गुड’ पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर््ययावरण को 

लेकर संवेदनशीलता की बात हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेेंट की, भारत के पास इनसे जुड़़ी 
चुनौतियोों का समाधान है ।” 

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
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भारत, वैश्विक
आर््थथिक महाशक्ति
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भारत, वैश्विक
आर््थथिक महाशक्ति 8
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वैश्विक अर््थव्यवस्था के लिए 
पिछले कुछ वर््ष बड़़े ही चुनौतीपूर््ण 
रह ेहैैं, क्ययोंकि दनुिया भर की आर््थथिक 
गतिविधियां कोविड-19 महामारी 
और रूस-यूक्रे न संघर््ष होने जैसी बड़़ी 
घटनाओ ंसे उबर रही ह।ै एक तरफ 
जहां दनुिया अपने पांव जमाने के लिए 
संघर््ष कर रही ह,ै वहीीं दसूरी ओर 
भारतीय अर््थव्यवस्था नये पायदान 
पर चढ़ती जा रही ह।ै अन्तर््रराष्ट्रीय 
मुद्रा कोष ने वैश्विक आर््थथिक विकास 
के मुद्दे पर व्यक्त किये गए अपने 
नवीनतम अनुमानोों मेें भारत को दनुिया 
मेें सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख 
अर््थव्यवस्था के रूप मेें स्वीकार किया 
ह।ै

वस्तु और सेवाकर संग्रह मेें भारी 
बढ़त, पूंजीगत व्यय परिव्यय मेें वृद्धि 
और निर््ययात मेें हो रही रिकॉर््ड बढ़़ोतरी 
एक जीवंत तथा आगे बढ़ती हुई 
भारतीय अर््थव्यवस्था का संकेत ह,ै 
जो अब कोविड महामारी के प्रकोप से 
उबर चुकी ह।ै

इसका श्रेय कोविड महामारी 
के दौरान और उसके उत्तरोत्तर की 
आर््थथिक नीतियोों के प्रबंधन के लिए 
न केवल मोदी सरकार के समग्र 
दृष्टिकोण को दिया जा सकता ह,ै 
बल्कि अर््थव्यवस्था को सशक्त 
करने के उद्देश्य से वर््ष 2014 के बाद 
लगातार हो रह ेप्रयासोों को भी दिया 
जा सकता ह।ै नरने्द्र मोदी सरकार 
द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक 
सुधारोों ने भारतीय अर््थव्यवस्था को 
पहले से बहुत मजबूत किया ह ैऔर 
इसे कोविड महामारी के अभूतपूर््व 
प्रभावोों का सामना करने के लिए भी 
सक्षम बनाया ह।ै 

मोदी सरकार ने भारत को 
विनिर््ममाण क्षेत्र मेें आत्मनिर््भर बनाने 

के उद्देश्य से ‘आत्मनिर््भर भारत’ के 
साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ पहल 
के तहत कई कार््यक्रम शुरू किए हैैं। 
प्रोडक्शन लिंक््ड इंसेेंटिव (पीएलआई) 
योजना से इस क्षेत्र को और अधिक 
प्रोत्साहित किया गया ह।ै उत्पादन से 
जुड़़ी इस प्रोत्साहन योजना को लाने 
के पीछे का उद्देश्य घरलेू विनिर््ममाण 
को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना 
और व्यावसायिक गतिविधियोों के 
लिए घरलेू कारोबारियोों को तैयार 
करना ह।ै पीएलआई योजनाओ ंने 
रोजगार के लाखोों अवसर सृजित 
किये हैैं और भारतीय अर््थव्यवस्था को 
विकास के तीव्र पथ पर बनाए रखा 
ह।ै भारत पहले मोबाइल फोन का 
एक बड़़ा आयातक था, लेकिन अब 
एक वैश्विक विनिर््ममाण केें द्र बन चुका 
ह।ै साल 2014-15 मेें मोबाइल फोन 
का उत्पादन लगभग 60 मिलियन 
होता था, जो बढ़कर वर््ष 2021-22 
के दौरान लगभग 310 मिलियन हो 
गया ह।ै

मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं 
मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपनी आर््थथिक 
नीतियोों का केें द्र बिद ुबनाया ह।ै 
कोविड महामारी के दौरान सरकार 
की आपातकालीन क्रेड िट लाइन 
गारटंी योजना ने एक करोड़ से 
अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम 
उद्यमोों को सहायता प्रदान की थी 
और उन्हहें संभवतः स्थायी रूप से बंद 
होने से बचाया था। इसके अलावा, 
एमएसएमई की परिभाषा मेें संशोधन 
भी किया गया। श्रम तथा पर््ययावरण 
कानूनोों मेें परिवर््तन जैसे सुधारोों ने 
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को 
अपने कामकाज का विस्तार करने 
और विकास की दिशा मेें आगे बढ़ने 
का मार््ग प्रशस्त किया ह।ै

प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी ने देश 
के रोजगार उपार््जकोों को लगातार 
नवाचार करने और भारत को 
आत्मनिर््भर बनाने की दिशा मेें उनके 
प्रयासोों को हरसंभव सहायता प्रदान 
करने का आश्वासन दिया ह।ै भारतीय 
सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 
के लिए उनके व्यक्तिगत ध्यान व 
सहयोग तथा भारत मेें सेमीकंडक्टर 
और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग 
इकोसिस्टम के निर््ममाण की दृष्टि से 
परिलक्षित होता ह।ै यह भारत को 
ऐसी विनिर््ममाण क्षमताओ ंवाले कुछ 
प्रमुख देशोों मेें से एक बना देगा। 

भारत, प्रधानमंत्री मोदी के 
गतिशील नेतृत्व मेें वित्त वर््ष 2021-
22 के दौरान 83.57 अरब अमरीकी 
डॉलर का अपना उच्चतम वार््षषिक 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह प्राप्त 
करने के साथ ही एक पसंदीदा निवेश 
स्थल के रूप मेें उभर कर सामने आया 
ह।ै मोदी सरकार ने भारतीय निर््ययात 
को बढ़़ावा देने के साथ-साथ साल 
2030 तक भारतीय उत्पादोों एवं 
सेवाओ ंके निर््ययात को 42 ट्रिलियन 
तक ले जाने के लिए एक नई विदेश 
व्यापार नीति की भी घोषणा की ह।ै

भारतीय अर््थव्यवस्था मेें पिछले 
नौ वर्षषों के दौरान एक उल्लेखनीय 
परिवर््तन देखा गया ह ैऔर इसका 
प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गगों के भीतर 
स्पष्ट रूप से देखा जा सकता ह।ै

* * *
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भारत अब

100+ 
यूनिकॉर््न

से संपन्न

वित्त वर््ष 2021-22 मेें

$84.8 
बिलियन 
का अब तक का 

सबसे अधिक वार््षषिक 
एफडीआई इनफ्लो

6.60 लाख 
करोड़ रुपये 

से अधिक के
फंसे कर््ज की वसूली

वित्त वर््ष 2022-23 मेें 
इलेक्ट्रॉनिक सामानोों के 

निर््ययात मेें 50% की वृद्धि 

$23.57
बिलियन

पर दर््ज की गई

अगले 5 वर्षषों मेें

60 लाख
अतिरिक्त 
रोजगार

पैदा करने के लिए
पीएलआई योजनाएं

ECLGS
के तहत MSMEs के लिए 

3.63 लाख 
करोड़ रुपये

से अधिक स्वीकृत

वित्त वर््ष 2022-23 मेें
गुड््स और सर््वविसेज 
एक्सपोर््ट रिकॉर््ड

$770.18 
बिलियन 

अक्टूबर 2021 मेें

सेवा 
पीएमआई

दस साल के उच्च स्तर 
58.4 पर पहुुंच गया

अप्रैल, 2023 मेें

1.87 लाख 
करोड़ रुपये 
के साथ मासिक जीएसटी 
संग्रह अब तक के सबसे 

ऊंचे स्तर पर 

कोविड के दौरान भारत
की अर््थव्यवस्था को

बचाने के लिए

27.1 लाख 
करोड़ रुपये

का आत्मनिर््भर भारत 
पैकेज 

2021 मेें ग्लोबल रीयल-
टाइम डिजिटल पेमेेंट का 

40%
हिस्सा भारत का

भारत 2023
मेें दनुिया की तेजी से 

बढ़ती प्रमुख अर््थव्यवस्था 
बना

मुख्य बातेें
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विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने 
वाली प्रमुख अर््थव्यवस्था-क्ययों यह 
वृद्धि मात्र संख्या ही नहीीं है
•	 दनुियाभर मेें इस बात को 

लेकर सहमति ह ैकि भारत 
विश्व की सबसे तेज गति 
से बढ़ने वाली प्रमुख 
अर््थव्यवस्था बनी रहगेी 

•	 High growth से सरकार 
के पास बड़़ी मात्रा मेें 
संसाधन उपलब्ध होोंगे, इनसे 
कल्याणकारी और ढांचागत 
योजनाओ ंको आगे बढ़़ाया जा 
सकेगा। 

•	 High growth से नए 
रोजगार के अवसर सृजित 
होोंगे 

•	 नए अवसरोों से आय मेें निरतंर 
वृद्धि होगी और Growth के 
Benefits समाज के हर वर््ग 
को मिलेेंगे।

विपदा को अवसर मेें बदलता 
आत्मनिर््भर भारत 
•	 महामारी के प्रारभं से ही 

प्रधानमंत्री मोदी के ठोस 
आर््थथिक प्रबंधन ने आपदा को 
अवसर मेें बदल दिया। 

•	 सभी आर््थथिक संकेतक 
भारत के Economic 
Resurgence की ओर इशारा 
कर रह ेहैैं 

•	 MSMEs से MNCs 
तक सभी कंपनियोों के 
उत्पादन मेें विस्तार हो 
रहा ह।ै इसने Services, 
Manufacturing और 
Exports सेक्टर मेें 
ऐतिहासिक योगदान दिया 
ह।ै

•	 कई क्षेत्ररों मेें Hiring 
Sentiment अपने सबसे 
उच्च स्तर पर ह।ै इससे 
Growth का Jobs मेें 
परिवर््ततित होना सुनिश्चित 
हुआ ह।ै

Conviction और Consensus 
से सुधार
•	 पीएम मोदी ने कठिन समय मेें 

व्यक्तिगत रूप से संरचनात्मक 
सुधारोों को आगे बढ़़ाते 
हुए Conviction और 
Consensus से सुधारोों की 
एक नई प्रवृत्ति शुरू की ह।ै

•	 प्रधानमंत्री मोदी ने इस कठिन 

दौर मेें भी कई Structural 
Reforms के लिए राजनीति 
को आड़़े नहीीं आने दिया।

•	 Cooperative Federalism 
का मतलब ह ैकेन्द्र का 
राज्ययों को Voluntarily 
Reforms के लिए 
प्रोत्साहित करना।

•	 सुधारोों ने सभी 
stakeholders के हितोों को 
सुरक्षित किया 

बेहतर अर््थव्यवस्था का निर््ममाण
•	 उत्पाद और सेवा शुल्क के 

आने से Formalisation का 
विस्तार हुआ। 

•	 सरकार की सख्त कार््रवाई 
से NPAs और आर््थथिक 
अपराधोों मेें तेजी से कमी 
आई। 

•	 IBC ने भारतीय बैैंकिग और 
कॉरपोरटे क्षेत्ररों को मुश्किलोों 
से उबारा।

•	 भारत तेजी से ‘Digital 
Economy’ मेें बदल रहा ह।ै 

* * *

•	 आईपीओ के माध्यम से 2013-14 मेें 1,205 करोड़ रु. से बढ़कर 2021-23 मेें 1.60 लाख करोड़ रुपये से  
अधिक का रिकॉर््ड संसाधन

•	 नेशनल हाइवे का विस्तार 2014 मेें 91,287 किमी से बढ़कर 2022-23 मेें 1,45,155 किमी हो गया
•	 ऑपरशेनल हवाई अड्डडों की संख्या 2014 मेें 74 से बढ़कर 2023 मेें 148 हो गई
•	 नई निर््ममाण इकाइयोों के लिए 2024 तक 15% टकै्स रटे रखने और स्टार््ट-अप के लिए एक साल का कर 

प्रोत्साहन भविष्य मेें रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्ररों को बढ़़ावा देगा
•	 अनुसूचित वाणिज्यिक बैैंकोों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीइनपीए) अनुपात 

सितम्बर 2022 मेें छह साल के निचले स्तर 5% पर आ गया
•	 2021 मेें एक दशक के बाद कीमतोों और मात्रा मेें वृद्धि के साथ हाउसिग अप-साइकल देखा गया जो 

लगातार जारी है

‘ग्रोथेड’ के लिए आधार तैयार 

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
भारत दनुिया की पांचवी सबसे बड़़ी अर््थव्यवस्था बना
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इमरजेेंसी क्रे डिट लाइन गारंटी 
स्कीम से एमएसएमई सेक्टर 
को संरक्षण
•	एमएसएमई को ऋण उपलब्ध 

कराकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का 
एमएसएमई ऋण डूबने से बचाया 
जा सका।

•	इससे 1.5 करोड़ रोजगारोों की रक्षा 
हुई।

•	यदि प्रत्येक रोजगार से 
4 लोगोों का परिवार जुड़़ा माना 
जाये तो 6 करोड़ लोगोों की 
आजीविका बचायी जा सकी।



ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस
से कारोबार को लगे पंख
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ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस
से कारोबार को लगे पंख 9
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आज दनुिया भारत को निवेश के 
लिए एक बेहद आकर््षक स्थान 
के रूप मेें देख रही ह ैऔर वैश्विक 
कंपनियां यहां अपना व्यवसाय 
स्थापित करना चाहती हैैं। भारत मेें 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़़ाने 
के लिए परिवर््तनकारी व्यवस्था और 
आर््थथिक सुधारोों के लिए प्रधानमंत्री 
मोदी के प्रयासोों की सराहना की जा 
रही ह।ै इससे मौजूदा और साथ ही नए 
व्यवसायोों और उद्यमियोों को भारत मेें 
निवेश करने और व्यवसाय स्थापित 
करने मेें मदद मिली ह।ै देश के 
कारोबारी माहौल मेें सुधार का सबसे 
बड़़ा उदाहरण यहां के स्टार््टअप्स मेें 
देखा जा सकता ह।ै 2014 से पहले, 
भारत मेें लगभग 350 स्टार््टअप थे। 
पिछले नौ वर्षषों मेें, स्टार््टअप इंडिया 
जैसी योजनाओ ंसे प्रोत्साहित होकर, 
स्टार््टअप्स की संख्या मेें 260 गुना 
वृद्धि हुई ह।ै इसके अलावा, देश मेें 
आज 100 से अधिक यूनिकॉर््न भी हैैं।

2014 के बाद से, किराए की मांग 
और लालफीताशाही की जगह रडे 
कार्पेट ने ले ली ह।ै सरकार जोखिम 
उठाने वाले कारोबारियोों के मार््ग मेें 
बाधक नहीीं ह,ै बल्कि सक्रियता के 
साथ उन्हे बल प्रदान कर रही ह।ै 
भारत मेें उद्यमी और निवेशक अब 
व्यापार के अनुकूल माहौल और एक 
ऐसी सरकार से खुश हैैं जो सक्रिय 
रूप से उनकी चिताओ ंको दरू और 
शिकायतोों का निवारण करती ह।ै यह 
अभूतपूर््व बदलाव रटे्रोस्पेक्टिव टकै्स 
व्यवस्था और एंजल टकै्स को हटाने 
के साथ-साथ कॉर्पोरटे टकै्स को 
कम करने जैसे ऐतिहासिक निर््णयोों 
के माध्यम से संभव हुआ ह।ै नेशनल 
सिगल विडो सिस्टम से अब व्यवसाय 
से जुड़़ी सभी तरह की स्वीकृतियां 

एक जगह पर प्राप्त हो रही हैैं। इसके 
अलावा, मोदी सरकार ने 1,500 
से अधिक पुरातन कानूनोों और 
हजारोों अनुपालनोों को निरस्त करके 
अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम 
किया ह।ै इससे भारतीय उद्यमोों के 
लिए अनावश्यक लागत और बाधाएँ 
पैदा होती थीीं।

पारदर््शशिता और अनुपालन 
आवश्यकताओ ंको कम करने 
का प्रधानमंत्री का मंत्र एक ऐसी 
सरकार को प्रदर््शशित करता ह ैजो 
अपने नागरिकोों पर भरोसा करती 
ह।ै करदाताओ ंकी बढ़ती संख्या 
और रिकॉर््ड टकै्स कलेक्शन मेें इस 
भरोसा साफ दिखता ह।ै इसी तरह, 
टकै्स कलेक्शन की प्रक्रिया मेें 
सेल्फ-रगे्यूलेश, सेल्फ-सर््टटिफि केशन, 
कम्प्यूटर आधारित रैैंडम लेबर 
इंस्पेक्शन और फेसलेस असेसमेेंट को 
बढ़़ावा देने से न केवल ‘इंस्पेक्टर राज’ 
की कमर टूटी ह,ै बल्कि अनुपालन मेें 
भी सुधार हुआ ह।ै

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेें सुधार 
के लिए भारत के प्रयासोों को वैश्विक 
स्तर पर स्वीकार किया जा रहा ह।ै 
यह विभिन्न अंतर््रराष्ट्रीय रैैंकिग मेें 
लगातार हो रह ेसुधार से स्पष्ट ह।ै 
उदाहरण के लिए, विश्व बैैंक के ईज 
ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स मेें देश की 
रैैंकिग 2014 मेें 142 से बढ़कर 2019 
मेें 63 हो गई ह।ै

विश्व बैैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्ममेंस 
इंडेक्स (एलपीआई) 2023 मेें भारत 
छह स्थानोों की छलांग लगाकर अब 
139 देशोों के सूचकांक मेें 38वेें स्थान 
पर ह।ै

यह भारत की वैश्विक स्थिति 
का एक मजबूत संकेतक ह।ै भारत 
सरकार के प्रयासोों का ही नतीजा 
ह ैकि विकास को पीएम गति 
शक्ति और नई नेशनल लॉजिस्टिक 
पॉलिसी आदि पहलोों के माध्यम से 
लॉजिस्टिक से जुड़़े बुनियादी ढांचे मेें 
सुधार से और मजबूत किया जा रहा 
ह।ै

एमएसएमई और छोट ेव्यवसायोों 
के लिए अधिक पारदर््शशिता और सभी 
को समान सुविधाओ ंपर जोर का 
उदाहरण जीईएम पोर््टल की सफलता 
के रूप मेें देखा जा सकता ह ैजिसके 
माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ 
रुपये की खरीदारी की ह।ै

कई सुधारोों और ऐतिहासिक 
फैसलोों के अलावा, प्रधानमंत्री नरने्द्र 
मोदी ने मानसिकता परिवर््तन का 
भी सफलतापूर््वक नेतृत्व किया ह।ै 
पिछली सरकारोों के विपरीत, मोदी 
सरकार न केवल उद्यमियोों को धन 
सृजक मानती ह ैबल्कि उन्हहें राष्ट्रीय 
विकास मेें भागीदार भी मानती ह।ै 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मेें सुधार के 
ठोस प्रयासोों से वेल्थ क्रिएटर््स के 
पूल मेें ऐतिहासिक विस्तार हुआ ह।ै 
इसका बड़़े पैमाने पर देश के जमीनी 
स्तर तक सकारात्मक प्रभाव पड़़ा ह।ै 
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारोों 
से कल्याण और विकास कार््यक्रमोों 
के लिए सरकार के पास उपलब्ध 
संसाधनोों मेें वृद्धि हुई ह,ै साथ ही साथ 
देश को रोजगार सृजन और उच्च आय 
प्राप्त करने मेें भी सक्षम बनाया ह।ै 

* * *
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श्रम कल्याण को
बढ़़ावा देने के लिए

4 नए
श्रम कोड

1.67 लाख
नई कंपनियां पंजीकृत - 
एक वित्तीय वर््ष मेें अब 
तक का सबसे अधिक

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 
रैैंकिग 2014 मेें 142 से 
बढ़कर 2020 मेें 63,

79 रैैंक की 
जबरदस्त 

छलांग

एंजेल टकै्स
खत्म

पूर््वव्यापी प्रभाव 
वाले टकै्स 

समाप्त

1,500
से अधिक 

पुराने कानून निरस्त

50%  
की रिकॉर््ड बढ़़ोत्तरी

नेशनल सिगल विडो 
सिस्टम ने

आसान अनुपालन 
सुनिश्चित किया

पिछले सात वर्षषों मेें पेटेेंट 
पंजीकरण मेें 

कारोबार शुरू करने के 
लिए ज़रूरी स्वीकृतियोों 
की संख्या 14 से घटाकर

 सिर््फ  3
हुईं 

39,556
अनावश्यक स्वीकृतियां 

समाप्त

कंपनी एक्ट
के तहत

81 मेें स े16
अपराध गैर-अपराधकृत 

घोषित

नई घरलेू मैनुफैक्चरिंग 
कंपनियोों के लिए

कॉर्पोरेट 
टकै्स

25% से घटाकर
15% किया 

मुख्य बातेें
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Painless, Faceless और 
Seamless Tax System

•	 कर की दरेें अब कष्टदायक 
नहीीं रही हैैं। भारत मेें 
आज Domestic 
Manufacturing 
Companies के लिए 
सबसे कम 15 प्रतिशत 
Corporate Tax Rates.

•	 मौजूदा कंपनियोों के लिए 
सरकार ने Corporate 
Tax Rates को 30 
प्रतिशत से घटाकर 22 
प्रतिशत किया।

•	 Retrospective Tax 
ने वैश्विक निवेशकोों के 
बीच भारत की छवि 
को खराब किया। इस 
Retrospective Tax 
को अब समाप्त कर दिया 
गया ह।ै

•	 Angel Tax को भी अब 
खत्म कर दिया गया 
ह।ै इससे स्टार््ट-अप्स को 
बढ़़ावा मिलता ह।ै

•	 अधिकांश Tax 
processing और 
Assessments ऑनलाइन 
हो रह ेहैैं। जो Returns 

Filing , Assessments, 
Appeals और  Refunds 
को Seamless और 
Quick बनाते हैैं।

•	 Faceless Assessment 
और Appeals ने उत्पीड़न 
की संभावना को खत्म 
और इंस्पेक्टर राज को कम 
किया ह।ै

Red-Tapism से Red Carpet 
तक

•	 विभिन्न आर््थथिक सुधारोों 
और प्रोत्साहनोों ने भारत 
को निवेश के लिए सबसे 
पसंदीदा Destination 
बनाया ह।ै 

•	 Single window 
system के माध्यम 
से Approvals और 
Clearances मिल रही हैैं, 
इससे बाधाएं कम हुई हैैं।

•	 कंपनी के Incorporation 
के लिए आवश्यक 
दस्तावेजोों की संख्या मेें 
कमी हुई ह।ै

•	 कई क्षेत्ररों मेें FDI नियमोों 
को उदार बनाया ह।ै यही 
वजह ह ैकि पिछले कुछ 

वर्षषों मेें FDI ने सभी रिकार््ड 
तोड़़े हैैं।

Industry और Entrepreneurs 
पर भरोसा

•	 Growth 
Ambassadors of 
India यानि हमार े
Entrepreneurs 
नौकरियोों का सृजन कर 
भारत की Growth Story 
को ताकत दे रह ेहैैं।

•	 भरोसे वाली सोच का 
निर््ममाण हो रहा ह,ै जिसमेें 
सरकार और नागरिक एक 
दसूर ेपर भरोसा करते हैैं।

•	 Self-Regulation और 
Self-Compliance आम 
हो चले हैैं। 

•	 इंस्पेक्टर राज के अंत,  
labour Inspection मेें 
Reforms और पर््ययावरण 
कानून मेें सुधारोों से 
Rent Seeking और 
Corruption पर लगाम 
लगी ह।ै 

* * *

•	 पीएम मोदी ने जरूरी स्वीकृतियोों की संख्या को 14 से घटाकर सिर््फ  3 करके कारोबार शुरू करना आसान बना दिया
•	 2014 के बाद से, पीएम मोदी ने 1,500 से अधिक निरर््थक या पुराने केें द्रीय कानूनोों को निरस्त कर दिया 
•	 भारत की फिनटके अपनाने की दर (87%) वैश्विक औसत (64%) से अधिक ह,ै जो इसे दनुिया के सबसे बड़़े डिजिटल 

बाजारोों मेें से एक बनाती है
•	 वित्त वर््ष 2022-23 मेें भारत का माल निर््ययात 448 अरब डॉलर के रिकॉर््ड स्तर तक पहुुंच गया, जो कि पाकिस्तान की 

संपूर््ण जीडीपी ($350 बिलियन) से अधिक है
•	 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स निर््ममाण मेें 300% की वृद्धि हुई है
•	 अमेरिका और चीन के बाद भारत दनुिया मेें तीसरा सबसे बड़़ा स्टार््टअप इकोसिस्टम है
•	 निर््ममाण परमिट प्राप्त करने के लिए विश्व बैैंक की रैैंकिग मेें भारत का स्थान 2018 मेें 181 से बढ़कर 2020 मेें 27 हो गया
•	 पेटेेंट देने की संख्या 2015-16 मेें 6,326 से बढ़कर 2022-23 मेें 34,153 हुई

क्या आप जानते हैैं?

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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10
इंफ़््रास्टट्रक्चर- तेज़़ी से 

हो रहा बेहतर
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किसी देश की आर््थथिक प्रगति को 
आकार देने मेें उसके बुनियादी ढांचे 
की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका 
होती ह।ै हमार ेदेश के एक वैश्विक 
आर््थथिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया 
मेें गुणवत्तापूर््ण बुनियादी ढांचा एक 
महत्वपूर््ण मूलभूत तत्व ह।ै इसी तथ्य 
को ध्यान मेें रखते हुए, श्री नरने्द्र मोदी 
के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी 
ढांचे को अपने विकास के एजेेंडे मेें 
सबसे ऊपर व केन्द्र मेें रखा ह।ै

अतीत मेें, बुनियादी ढांचे से जुड़़ी 
परियोजनाओ ंको अत्यधिक देरी 
का सामना करना पड़ता था। लेकिन 
पिछले नौ वर्षषों के दौरान, बड़़ी सोच 
और बिना किसी देरी के काम को 
पूरा करना देश मेें बुनियादी ढांचे 
के विकास की पहचान रही ह।ै 
प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से प्रगति 
प्लेटफॉर््म के जरिए परियोजनाओ ंकी 
प्रगति की निगरानी की ह,ै जिसके 
कारण बुनियादी ढांचे की विभिन्न 
विलंबित व नई घोषित परियोजनाओ ं
को सफलतापूर््वक पूरा किया गया 
ह।ै

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की 
सुविधा पहुुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप, 
राजमार््ग निर््ममाण का दैनिक औसत 
अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुुंच 
गया ह ैऔर यह 2014 के पूर््व के स्तरोों 
की तुलना मेें लगातार अधिक बना 
हुआ ह।ै इसी तरह, ग्रामीण सड़कोों के 
निर््ममाण मेें हुई तेज वृद्धि ने दरूदराज 
के इलाकोों मेें सड़क तक पहुुंच को 
लगभग सर््वसुलभ बना दिया ह।ै 
भारतीय रले ने भी पिछले नौ वर्षषों के 
दौरान रलेवे लाइनोों के दोहरीकरण 

और रलेवे पटरियोों के विद्युतीकरण के 
जरिए बड़़े पैमाने पर अपनी क्षमता का 
विस्तार किया ह।ै भारत की पहली 
स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे 
भारत एक्सप्रेस ‘मेक इन इंडिया’ की 
सफलता की कहानी कहती ह।ै

जहां तक हवाई यात्रा का प्रश्न ह,ै 
मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न 
कदमोों ने इसे सस्ता और सुलभ बना 
दिया ह।ै पिछले नौ वर्षषों के दौरान, 
74 हवाई अड्डडों का निर््ममाण करके वहां 
आवागमन शुरू किया गया ह।ै इसके 
अलावा, 58 हवाई अड्डे, 8 हलेीपोर््ट 
और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 68 
कम आवागमन वाले / हवाई सेवा 
की सुविधा से वंचित स्थलोों को उड़़ान 
योजना के तहत जोड़़ा गया ह।ै

हवाई अड्डडों की तरह, मेट्रो रले भी 
अब बड़़े शहरोों तक सीमित नहीीं रह 
गई ह।ै पिछले नौ वर्षषों के दौरान मेट्रो 
रले परियोजनाएं 20 शहरोों तक पहुुंच 
चुकी हैैं। 

ढांचागत जुड़़ाव को और बढ़़ाने 
तथा नागरिकोों के लिए लागत को 
कम करने हतेु हाल ही मेें शुरू की गई 
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य 
लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत को कम 
करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़़ावा 
देना, हमार ेस्टार््टअप, व्यवसायोों एवं 
किसानोों को नए अवसर उपलब्ध 
कराना और देश मेें समृद्धि लाना ह।ै

किसी देश के ढांचागत विकास 
को मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताओ ं
द्वारा समर््थथित होना चाहिए। इसी के 
अनुरूप, प्रधानमंत्री श्री नरने्द्र मोदी 

ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर 
प्लान (एनएमपी) की घोषणा की 
थी। यह मास्टर प्लान संबंधित 
मंत्रालयोों/विभागोों के बीच एकीकृत 
एवं समग्र योजना निर््ममाण की दिशा 
मेें एक परिवर््तनकारी दृष्टिकोण ह ै
ताकि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी 
एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता को 
बेहतर बनाया जा सके और व्यवधानोों 
को कम करने व परियोजनाओ ंको 
समय पर पूरा करने पर ध्यान देकर 
लोगोों और सामानोों की निर््बबाध 
आवाजाही हतेु महत्वपूर््ण ढांचागत 
अंतराल को पाटा जा सके। आजाद 
भारत के इतिहास मेें बुनियादी ढांचे 
के विकास की यह सबसे व्यापक 
योजना ह,ै क्ययोंकि सरकार आने वाले 
वर्षषों मेें लगभग 100 लाख करोड़ 
रुपये निवेश करने की योजना बना 
रही ह।ै

बुनियादी ढांचे के विकास का 
प्रधानमंत्री श्री नरने्द्र मोदी का 
दृष्टिकोण भारत के आर््थथिक विकास 
को नई उंचाइयोों पर ले जाने मेें मदद 
करगेा। यह नागरिकोों के जीवनयापन 
को आसान बनाएगा, रोजगार सृजन मेें 
बढ़़ोतरी करगेा और समावेशी विकास 
सुनिश्चित करने हतेु अंतिम छोर तक 
कनेक्टिविटी स्थापित करगेा। 

* * *
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पीएम गति 
शक्ति 

मास्टरप्लान के साथ 
इंफ्रास्टट्रक्चर के लिए

मेट्रो का 
विस्तार

2014 मेें 248 किमी से 
बढ़कर 2023 मेें
860 किमी हुआ

34 महीने
मेें एक भी रले यात्री

की मौत नहीीं 

99%
ग्रामीण सड़क

संपर््क

हाइवे निर््ममाण की गति
37 किमी/दिन 

तक पहुुंची

400
विश्व स्तरीय वंदे भारत 
ट्रेनोों से सुविधाजनक 

होगी यात्रा
17 ट्रेनोों का संचालन शुरू

2014 से रोड ट््राांसपोर््ट और 
हाइवे बजट आवंटन मेें 

500%
की वृद्धि

अमृत
के तहत शहरी विकास के 
लिए 4832 परियोजनाएं 

संपन्न

राष्ट्रीय जलमार््ग 
अधिनियम, 2016 के तहत 

111 जलमार्गगों
को राष्ट्रीय जलमार््ग 

(एनडब्ल्यू) घोषित किया 
गया

2014 से बनी

3.28 लाख 
किलोमीटर 

ग्रामीण सड़केें

2014 से

74 हवाई 
अड्डडों

का संचालन

प्रगति 
बैठकोों

के माध्यम से पीएम 
मोदी ने 311 से अधिक 

परियोजनाओ ंकी
समीक्षा की

मुख्य बातेें
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Delays से तेज Delivery तक
•	 दशकोों से रुके महत्वपूर््ण 

Infrastructure 
Projects हो रह ेपूर।े 

•	 पीएम मोदी ने व्यक्तिगत 
रूप से PAGATI 
Platform के माध्यम से 
इनकी निगरानी की।

•	 सरकार ने सुनिश्चित किया 
कि महामारी के प्रभाव 
से Infrastructure 
Projects को पूरा करने मेें 
देरी न हो।

नए भारत के लिए New 
Infrastructure का रिकॉर््ड

•	 हर साल सबसे तेज हाइवे 
निर््ममाण का रिकॉर््ड - 
2020-21 मेें रोजाना 37 

किलोमीटर
•	 सबसे तेज सड़क निर््ममाण 

का रिकॉर््ड
•	 24 घंट ेमेें 4 लेन वाली 

2.5 किलोमीटर कंक्रीट 
की सड़क बनी

•	 24 घंट ेमेें 1 लेन वाली 
25 किलोमीटर बिटुमेन 
सोलापुर-बीजापुर सड़क 
का निर््ममाण

•	 दनुिया की सबसे ऊंची 
प्रतिमा - स्टैच्यू ऑफ 
यूनिटी

•	 दनुिया का सबसे ऊंचा बन 
रहा रेलवे पुल - चिनाब 
पुल

•	 10 हजार फीट से ऊपर विश्व 
की सबसे लंबी राजमार््ग 
सुरंग - अटल टनल

गतिशक्ति के साथ 
Infrastructure का तेज विकास

•	 पीएम गतिशक्ति 
मास्टरप्लान से भारत 
के Infrastructure 
की जरूरतोों के लिए 
दीर््घकालिक योजनाएं।

•	 Integrated Platform 
के माध्यम से 100 लाख 
करोड़ रुपये के फंड का 
समुचित उपयोग सुनिश्चित।

•	 पूर ेभारत मेें अंतिम छोर 
तक Connectivity 
और Multi-Model 
Connectivity मेें सुधार।

•	 Infrastructure के 
निर््ममाण से बड़़े पैमाने पर 
रोजगार सृजन।

* * *

•	 पीएम गति शक्ति सिगल एकीकृत पोर््टल के माध्यम से सभी योजनाओ ं
और विभागोों के भीतरी तालमेल को संस्थागत रूप दे रही है

•	 केें द्र सरकार के 35 विभागोों को जोड़कर एकीकृत पोर््टल चल रह े
इंफ्रास्टट्रक्चर प्रोजेक्ट को दृश्यता प्रदान करगेा और विभिन्न हितधारकोों के 
बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करगेा

•	 गति शक्ति सभी हितधारकोों के बीच बेहतर तालमेल और विभिन्न 
परियोजनाओ ंकी रीयल-टाइम ट्रैकिग सुनिश्चित करगेी

•	 पीएम गति शक्ति से परियोजनाओ ंकी बेहतर कार््य योजना, भारी लागत 
से बचत और परियोजनाओ ंको तेजी से पूरा करने मेें मदद मिलेगी

•	 सरकार अगले तीन वर्षषों मेें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओ ंके लिए 
100 PM गति शक्ति कार्गो टर््ममिनल विकसित करगेी

क्या आप जानते हैैं?

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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‘गोल्डन ज्वाइंट’ का कार््य पूरा
विश्व का सबसे ऊंचा रलेवे पुल, जम्मू-कश्मीर का चिनाब ब्रिज



99नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

‘डेक क्लोज़र’ समारोह 13 अगस्त 2022 को संपन्न 
चिनाब ब्रिज नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ह,ै यानी यह पुल पेरिस के 

एफिल टावर से भी ऊंचा ह!ै



टके्नोलॉजी से भारत 
 को नई शक्ति
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टके्नोलॉजी से भारत 
 को नई शक्ति 11
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मोदी सरकार ने समावेशी विकास 
और सहज जीवन (ईज ऑफ लिविग) 
को बढ़़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी 
के उपयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता 
दिखाई ह।ै टेक्नोलॉजी की पहुुंच 
सुनिश्चित करने और सरकारी 
कामकाज (गवर्ननेंस) मेें तेजी से 
डिजिटलीकरण लाने के लिए सरकार 
काफी तेजी से काम कर रही ह।ै

देश मेें डिजिटल भुगतान को 
लोकप्रिय रूप से अपनाने मेें 
उल्लेखनीय सफलता की कहानी 
जगजाहिर ह।ै जनवरी, 2023 मेें, 
यूनाइटडे पेमेेंट इंटरफेस पर 200 
बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख 
करोड़ रुपये) के लगभग 8 बिलियन 
(800 करोड़) लेनदेन किए गए। भारत 
की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व 
स्तर पर विभिन्न देशोों से जुड़़ी हुई ह।ै 
आधार ई-केवाईसी सेवाएं भी पारदर्शी 
और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान 
करके और व्यापार करने मेें आसानी 
(ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) मेें मदद 
करके बैैंकिग और गैर-बैैंकिग वित्तीय 
सेवाओ ंके लिए एक महत्वपूर््ण 
भूमिका निभा रही हैैं। भारत मेें आज 
फिनटके अपनाने की दर दनुिया मेें 
सबसे अधिक ह।ै

पिछले नौ वर्षषों मेें, पूर ेभारत मेें 
मोबाइल स्वामित्व मेें जबर््दस्त तेजी 
हुई ह।ै डेटा की लागत मेें तेज गिरावट 
ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते 
हुए इंटरनेट की गहरी पैठ बनाई ह।ै 
हाल ही मेें 5जी सेवाओ ंकी शुरुआत 
के साथ, देश डिजिटल बदलाव और 
कनेक्टिविटी की अगली लहर का 
साक्षी बनेगा। भारत नेट परियोजना 
के तहत, देश की 2,50,000 ग्राम 

पंचायतोों मेें से 70% से अधिक को 
पहले ही ब्रॉडबैैंड कनेक्टिविटी प्रदान 
की जा चुकी ह।ै

पिछले नौ वर्षषों मेें सरकार द्वारा 
प्रौद्योगिकी को अपनाने से शासन 
के कामकाज मेें आई पारदर््शशिता 
मेें उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई 
ह।ै आज सभी सरकारी कार््यक्रमोों 
मेें एक डिजिटल डैशबोर््ड होता ह ै
जो लाभार््थथियोों के सभी विवरण 
प्रदान करता ह।ै सार््वजनिक सेवाओ ं
की डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार 
समाप्त हो रहा ह ैऔर जीवन सुगमता 
को बढ़़ावा मिल रहा ह।ै कोविन 
प्लेटफॉर््म के माध्यम से टीकोों की 
डिजिटल डिलीवरी ने भारत को 
वैक्सीन वितरण मेें इक्विटी और पहुुंच 
को सुनिश्चित करना आसान कर दिया 
ह।ै अन्य देश अब कोविन प्लेटफॉर््म 
जैसे प्रौद्योगिकी समाधान हासिल 
करने के लिए भारत की ओर देख रह े
हैैं।

मोदी सरकार ने शासन मेें 
पारदर््शशिता सुनिश्चित करने और 
खामियोों को दरू करने के लिए 
प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणोों 
को प्रभावी ढंग से तैनात किया 
ह।ै उदाहरण के लिए, विभिन्न 
कल्याणकारी योजनाओ ंमेें प्रत्यक्ष 
लाभ हस््ताांतरण और आधार 
प्रमाणीकरण की शुरुआत से लाखोों 
फर्जी लाभार््थथियोों का सफाया हुआ ह,ै 
सरकार के लिए भारी बचत हुई, और 
नागरिकोों को समय पर लाभ मिला ह।ै 
2015 और 2022 के बीच, सरकार ने 
डीबीटी के माध्यम से लाभ वितरण 
के कारण 2.73 लाख करोड़ रुपये से 
अधिक की बचत की।

सार््वजनिक खरीद, जो पहले 
नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिए एक 
आम तरीका था, अब डिजिटल 
हो गया ह ैक्ययोंकि सरकारी 
ई-मार्के टप्लेस (जीईएम) पोर््टल 
का उपयोग सरकारी विभागोों और 
सार््वजनिक उपक्रमोों द्वारा उनकी 
खरीद के लिए किया जा रहा ह।ै 
यह पोर््टल देश मेें भ्रष्टाचार को 
सफलतापूर््वक समाप्त कर रहा ह ैऔर 
सार््वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित 
कर रहा ह।ै

पिछले नौ वर्षषों मेें, भारत का 
अंतरिक्ष कार््यक्रम लगातार मजबूत 
हुआ ह।ै भारत के अब तक के पहले 
निजी लॉन्च वाहन विक्रम-एस के 
हालिया लॉन्च के साथ  इसके विभिन्न 
मिशनोों के बार ेमेें व्यापक रूप से बात 
की जाती ह।ै भारत अब इस क्षेत्र मेें 
नवाचार और उन्नति के एक नए दशक 
मेें प्रवेश करने के लिए तैयार ह।ै

* * *
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इसरो द्वारा एक ही बार मेें 

104 
सैटलेाइट

लॉन्च किए गए - एक 
अभूतपूर््व विश्व रिकॉर््ड!

भारत नेट
के तहत

6.20 लाख 
किमी

ऑप्टिकल फाइबर
केबल बिछाई गई 

डिजिटल इंडिया के तहत 

5.47 लाख
कॉमन सर््वविस सेेंटर 

संचालित (सीएससी)

पिछले 5 वर्षषों
मेें भारत मेें

इंटरनेट 
उपयोगकर््तता

दोगुने से अधिक 

2022 मेें दनुिया का

46%
डिजिटल लेनदेन

भारत मेें हुआ!

मार््च 2023 मेें

868 करोड़
UPI लेनदेन

देश भर के
669 जिलोों मेें

नए 
स्टार््ट-अप

GeM पोर््टल पर

3.90 लाख 
करोड़ रुपये

की रिकॉर््ड खरीद 

डीबीटी के माध्यम से

2.73 लाख 
करोड़ रुपये

से अधिक की बचत

प्रति जीबी डेटा
की कीमत 308 रु. से 

घटकर 9.94 रु. से भी कम

1.98 लाख
ग्राम पंचायतेें

ऑप्टिक फाइबर
से जुड़ीं

2021 मेें भारत मेें
121 करोड़ 
मोबाइल 

सबस्क्राइबर
79 करोड़ लोग करते हैैं 
स्मार््टफोन का प्रयोग

मुख्य बातेें
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डिजिटल इंडिया  का 
सपना हो रहा साकार

•	 डिजिटल डिवाइड 
को पाट रही 
ह ैस्मार््टफोन 
धारकोों की 
संख्या मेें भारी 
वृद्धि।

•	 डेटा की कीमत 
मेें काफी 
गिरावट से 
इंटरनेट के 
उपयोग मेें वृद्धि 
हुई ह।ै 

•	 डिजिटल 
साक्षरता से 
शासन के 

डिजिटलाइजेशन 
मेें मिल रही मदद

डायरेक्ट बिचौलिया 
ट््राांसफर से डायरेक्ट 
बेनिफिट ट््राांसफर तक

•	 डी बी टी जैम 
द्वारा क्रियाशील :  
जनधन- आधार- 
मोबाइल फोन

•	 लीकेज को रोक 
कर पब्लिक 
सर््वविस डिलीवरी 
का कायाकल्प

•	 कल्याणकारी 
योजनाओ ंके 
लाभ के लिए 

बिचौलियोों के 
कमीशन से मुक्ति 

•	 फ़र्जज़ी लाभार््थथियोों  
के अंत से भारी 
बचत। 

* * *

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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प्रधानमंत्री ने 5G सेवाओ ंकी शुरुआत की



नॉर््थ ईस्ट बन रहा
विकास का नया इंजन
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नॉर््थ ईस्ट बन रहा
विकास का नया इंजन 12
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नरने्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 
ने हमेशा समावेशी विकास को 
प्राथमिकता दी ह ैऔर सरकार की 
उत्तर-पूर््व नीति इस क्षेत्र को मुख्यधारा 
मेें लाने के लिए उसके प्रयासोों को 
प्रतिबिबित करती ह।ै सरकार ने 
अपनी उत्तर-पूर््व नीति के माध्यम से 
आर््थथिक विकास, आंतरिक सुरक्षा 
के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक 
विविधता के संरक्षण और संवर््धन पर 
अपना ध्यान केें द्रित किया ह।ै

पिछले नौ वर्षषों मेें दिल्ली अब खुद 
प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियोों 
और वरिष्ठ अधिकारियोों के नियमित 
दौर ेके माध्यम से उत्तर-पूर््व के 
दरवाजे पर पहुुंच गई ह।ै प्रधानमंत्री, 
देश और विश्व के बाकी हिस्ससों के 
लिए उत्तर-पूर््व संस्कृति के एक दतू 
बन गए हैैं।

पिछले नौ वर्षषों मेें उत्तर-पूर््व मेें 
आर््थथिक विकास के लिए विशेष 
निवेश किया गया ह।ै पिछले 9 वर्षषों 
के दौरान कई परियोजनाएं पूरी की 
गई हैैं। साल 2017 से 2023 की 
अवधि मेें उत्तर पूर््व विशेष अवसंरचना 
विकास योजना (एनईएसआईडीएस) 
के तहत 145 परियोजनाओ ंके लिए 
लगभग 3400 करोड़ रुपये मंजूर 
किए गए। वहीीं, साल 2014-22 की 
अवधि के दौरान उत्तर-पूर््व क्षेत्र मेें 
विकास कार्ययों के लिए 15867.01 
करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाओ ं
को मंजूरी दी गई ह।ै केें द्रीय बजट 
2022-23 के एक हिस्से के तहत 
उत्तर- पूर््व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री 
की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) 
की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य 

विशेष प्रभाव वाली परियोजनाओ ंके 
वित्तपोषण के माध्यम से इस क्षेत्र का 
तीव्र और समग्र विकास करना ह।ै

कई दशकोों से कनेक्टिविटी की 
कमी और खराब बुनियादी ढांचा इस 
क्षेत्र के अलगाव का मुख्य कारण 
बना हुआ था। पिछले नौ वर्षषों मेें लंबे 
समय से लंबित अनगिनत बुनियादी 
ढांचा परियोजनाओ ंको पूरा किया 
गया इनमेें प्रतिष्ठित परियोजनाएं जैसे 
कि बोगीबील पुल, जिसका उद्घाटन 
पूर््व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजेपयी 
की घोषणा के 16 साल बाद 2018 मेें 
प्रधानमंत्री ने किया था, रलेवे नेटवर््क  
का विस्तार, क्षेत्र मेें नए हवाईअड्डडों 
का परिचालन के साथ ही उत्तर- पूर््व 
के पहले एम्स सहित नए मेडिकल 
कॉलेजोों की स्थापना शामिल हैैं। 
बेहतर कनेक्टिविटी के प्रभाव को इस 
क्षेत्र मेें पर््यटकोों की बढ़ती संख्या के 
रूप मेें देखा जा सकता ह।ै

उत्तर-पूर््व ने दशकोों तक आंतरिक 
सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियोों 
का सामना किया था। मोदी सरकार 
के उठाए गए प्रभावी कदमोों के 
कारण उत्तर-पूर््व मेें सुरक्षा की स्थिति 
मेें उल्लेखनीय सुधार हुआ ह।ै साल 
2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओ ं
और इसके चलते सुरक्षाकर््ममियोों 
व नागरिकोों की मौत मेें भारी कमी 
आई ह।ै शांति समझौते पर हस्ताक्षर 
करने से क्षेत्र मेें शांति और हिसा मेें 
कमी आई ह।ै इन प्रयासोों ने क्षेत्र मेें 
अफ्स्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार 
कानून) के दायर ेको कम करने का 
रास्ता दिखाया ह।ै इस क्षेत्र मेें राज्ययों 
के बीच लंबे समय से लंबित विवाद 
एक प्रमुख चिता का विषय रहा 
ह।ै लेकिन मोदी सरकार के सक्रिय 

प्रयासोों से कई दशकोों से चले आ 
रह ेविवादोों का समाधान अब स्थायी 
रूप से होने लगा ह।ै हाल ही मेें असम 
और अरुणाचल प्रदेश ने राज्ययों की 
साझा सीमा पर दशकोों पुराने विवाद 
के समाधान को लेकर एक समझौता 
ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैैं। 

बांस को घास घोषित करने के 
ऐतिहासिक निर््णय और राष्ट्रीय बांस 
मिशन की शुरूआत ने इस क्षेत्र मेें बांस 
आधारित उत्पादोों के उत्पादन को एक 
नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरने्द्र 
मोदी ने कई अवसरोों पर जैविक खेती 
को बढ़़ावा देने और विश्व का पहला 
पूर््ण जैविक राज्य बनने को लेकर 
सिक्किम की सफलता को रखेांकित 
किया ह।ै 

भारत की कहानी मेें हाशिए पर होने 
के बाद, उत्तर-पूर््व अब तेजी से देश के 
विकास इंजनोों मेें से एक बन रहा ह।ै

* * *
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वन धन योजना
के तहत 

3.3 लाख 
संग्रहकर््तता लाभान्वित

असम मेें किए जा रह ेहैैं 
12 मेडिकल कॉलेज 

स्थापित

बांस और संबंधित उद्योग 
को बढ़़ावा देने के लिए 

राष्ट्रीय बांस 
मिशन

स्थापित 

पूर्वोत्तर के लिए

22,000 
करोड़ रु. 
की लगभग 2,000 

परियोजनाएं स्वीकृत

वर््तमान मेें
चल रही हैैं

4,016 किमी
की सड़क

परियोजनाएं

1.55 लाख 
हके्टेयर

भूमि का उपयोग ऑर्गेनिक 
खेती के लिए किया जा 

रहा है

सभी राज्ययों की
राजधानियोों को

ब्रॉड-गेज
से जोड़़ा जा रहा

पिछले नौ सालोों मेें

7 एयरपोर््ट
का निर््ममाण

आदिवासी असम शांति 
समझौता 2022 और 
बोडो, नागा, कार्बी, 

NLFT(SD) के साथ शांति 
समझौतोों से पूर्वोत्तर क्षेत्र मेें 

शांति स्थापित

2014 के मुकाबले 2022 
मेें उग्रवाद की
 घटनाओ ंमेें

76% की 
गिरावट

16 साल बाद

बोगीबील 
पुल

का इंतजार
हुआ पूरा 

AFSPA
क्षेत्ररों मेें

75%
कमी

मुख्य बातेें
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नॉर््थ ईस्ट के द्वार तक दिल्ली
प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर््थ ईस्ट का कम से कम 50 बार दौरा किया। यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक 
रिकॉर््ड ह।ै इससे उनकी प्राथमिकता साफ झलकती ह,ै साथ ही क्षेत्र के महत्व को लेकर सरकारी तंत्र मेें एक 
स्पष्ट संदेश भी जाता ह।ै

प्रगति के लिए शांति
•	 NSCN(IM) के साथ 2015 

मेें बुनियादी समझौता
•	 NLFT(SD) त्रिपुरा शांति 

समझौता, 2019
•	 बोडो शांति समझौता, 

2020
•	 ब्रू पुनर््ववास समझौता, 2020  
•	 Karbi-Anglong शांति 

समझौता, 2021
•	 असम-मेघालय सीमा 

समझौता, 2022
•	 आदिवासी असम शांति 

समझौता, 2022
•	 शांति समझौतोों ने इस क्षेत्र मेें 

हिसा को बहुत हद तक कम 

कर दिया
•	 अलगाववाद मेें कमी के साथ 

नागरिकोों की सुरक्षा बढ़़ी 
•	 दशकोों लंबे सीमा विवाद का 

शांतिपूर््वक हो रहा समाधान 

विकास की राह
•	 मोदी सरकार तेजी से नॉर््थ 

ईस्ट के सभी हिस्ससों को 
भारत के Railway Map 
पर ला रही ह।ै 

•	 असम, त्रिपुरा और 
अरुणाचल प्रदेश इन तीनोों 
राज्ययों की, राजधानियोों को 
ब्रॉडगेज से जोड़़ा।

•	 अन्य राज्ययों की राजधानियोों 

को जोड़ने के काम मेें तेजी
•	 नॉर््थ ईस्ट और अन्य राज्ययों के 

बीच यात्रा समय कम हुआ, 
जिससे आर््थथिक अवसरोों मेें 
बढ़़ोतरी हुई।

•	 Connectivity से मजबूत 
हो रहा व्यापार, उत्तर पूर््व मेें 
बने उत्पादोों को देशभर मेें 
पहुुंचाया गया।

•	 Economic Activity से 
रोजगार के लिए पलायन 
कम होगा, विकास को और 
शक्ति मिलेगी।

* * *

क्या आप 
जानते हैैं?
आजादी के 75 वर्षषों बाद 
मालगाड़़ी पहली बार मणिपुर 
मेें 2022 और मेघालय मेें 
2023 मेें पहुुंची।

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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पहले चरण मेें डिब्रूगढ़, 
कोकराझार, बारपेटा, 
दरांग, तेजपुर, लखीमपुर 
और जोरहाट मेें सात 
कैैं सर अस्पताल बनाए 
जा रह ेहैैं। 

दसूर ेचरण मेें धुबरी, 
नलबाड़़ी, गोलपारा, 
नगांव, शिवसागर, 
तिनसुकिया और 
गोलाघाट मेें सात नए 
कैैं सर अस्पताल बनाए 
जाएंगे।

....................................
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डोनी पोलो हवाई अड्डा- अरुणाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृ ति का गवाह



सांस्कृतिक धरोहरोों
का संरक्षण
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सांस्कृतिक धरोहरोों
का संरक्षण 13
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भारत के समृद्ध सभ्यतागत 
इतिहास और इसकी संस्कृति के 
प्रति यथोचित सम्मान सुनिश्चित 
करना प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी के लिए 
प्राथमिकता वाले क्षेत्ररों मेें से एक रहा 
ह।ै

दशकोों की उपेक्षा के पश्चात, मोदी 
सरकार के प्रयासोों से सभ्यतागत 
महत्व वाले विभिन्न स्थलोों का 
पुनर््वविकास और पुनरुद्धार किया गया 
ह।ै काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और 
वाराणसी मेें कई अन्य परियोजनाओ ं
के माध्यम से नगर की गलियोों, घाटोों 
और मंदिर परिसरोों का कायाकल्प  
किया गया ह।ै इसी तरह, उज्जैन 
मेें महाकाल लोक परियोजना और 
गुवाहाटी मेें माँ कामाख्या कॉरिडोर 
तीर््थयात्रियोों को विश्व स्तरीय 
आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के 
साथ-साथ पर््यटन और स्थानीय 
अर््थव्यवस्था को बढ़़ावा देकर मंदिर 
मेें आने वाले तीर््थयात्रियोों के अनुभव 
को समृद्ध बनाने मेें सहयोग प्रदान 
करगेा। 900 किलोमीटर लंबी 
चारधाम सड़क परियोजना चार पवित्र 
धामोों को बारहमासी निर््बबाध सड़क 
संपर््क  प्रदान करगेी। प्रधानमंत्री मोदी 
के हदय मेें समाहित केदारनाथ मेें 
पुनर््वविकास परियोजनाओ ंकी प्रगति 
की भी उन्हहोंने व्यक्तिगत रूप से 
निगरानी की ह।ै केदारनाथ परिसर मेें 
आदि शंकराचार््य की नव अनावरण 
प्रतिमा सभी क्षेत्ररों मेें सभ्यता और 
सांस्कृतिक एकता का एक शाश्वत 
प्रतीक होगी। अगस्त 2020 मेें, 
आधुनिक भारत के इतिहास मेें 
एक अविस्मरणीय क्षण के रूप मेें, 
प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या मेें राम 
मंदिर के लिए किए गए भूमिपूजन मेें 
सहभागी बने थे।

औपनिवेशिक मानसिकता की 

किसी भी पहचान को समाप्त करने 
के लिए प्रधानमंत्री ने ‘कर््तव्य पथ’ 
का उद्घाटन किया जो तत्कालीन 
राजपथ से सार््वजनिक स्वामित्व और 
सशक्तिकरण के परिवर््तन के एक 
उदाहरण का प्रतीक ह।ै

देश की खोई हुई विरासत को 
वापस लाना मोदी सरकार की 
प्राथमिकता रही ह।ै सदियोों से, 
असंख्य अमूल्य कलाकृतियाँ को 
चोरी करके विदेशोों मेें तस्करी के 
माध्यम से भेज दिया गया था, मोदी 
सरकार ने ‘हमार ेदेवताओ ंको वापस 
लाने’ के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण 
अपनाया ह।ै प्रधानमंत्री मोदी ने 
अपनी कई विदेशी यात्राओ ंके दौरान 
इस मामले पर वैश्विक नेताओ ंऔर 
बहुपक्षीय संस्थानोों से चर््चचा की। इसी 
के परिणामस्वरूप, पिछले 9 वर्षषों मेें 
कई अमूल्य पुरावशेष भारत वापस 
लाए गए हैैं।

मोदी सरकार ने राष्ट्र-निर््ममाताओ ं
की एक विस्तृत श््रृृंखला को विशेष 
मान्यता प्रदान की ह।ै गुजरात मेें 
विश्व की सबसे ऊँची मूर््तति  ‘स्टैच्यू 
ऑफ यूनिटी’ ने केवडिया को न 
केवल वैश्विक पर््यटन मानचित्र पर 
स्थान दिया ह ैअपितु इसे भारत 
के लौह पुरुष को स्मरण करने 
का एक माध्यम भी बना दिया 
ह।ै जलियाँवाला बाग परिसर के 
पुनरुद्धार और ‘पंचतीर््थ’ के रूप मेें 
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित 
स्थलोों के विकास जैसी परियोजनाएँ 
हमार ेराष्ट्र-निर््ममाताओ ंऔर स्वतंत्रता 
सेनानियोों के बलिदान और उनकी 
उपलब्धियोों को सार््वजनिक स्मृति 
के तौर पर हमार ेदिलोों मेें अंकित 
करेेंगी। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय 
नायकोों के राजनीतिक दृष्टिकोण 
या विचारधारा से इतर उन्हहें मान्यता 

दी ह।ै नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 
साहसपूर््ण विरासत का सम्मान करने 
और उनका महोत्सव मनाने के लिए 
इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा 
का अनावरण किया गया ह।ै भारत 
के सभी प्रधानमंत्रियोों के जीवन और 
योगदान के महत्व को दर््शशाने वाला 
दिल्ली मेें नवउद्घाटित प्रधानमंत्री 
संग्रहालय भी सभी राष्ट्रीय नायकोों 
को गैर-पक्षपातपूर््ण मान्यता देने का 
साक्षी ह।ै

2019 मेें, प्रधानमंत्री नरने्द्र मोदी 
ने नई दिल्ली मेें राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 
का उद्घाटन किया, यह देश के लिए 
सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरोों 
का स्मरण करता ह।ै हालांकि यह 
परियोजना 1961 से विचाराधीन थी, 
लेकिन इस महत्वपूर््ण परियोजना मेें 
ज्यादा प्रगति नहीीं हुई थी। प्रधानमंत्री 
नरने्द्र मोदी ने इस परियोजना को 
आवश्यकतानुरूप त्वरित गति दी और 
2015 मेें स्वीकृति के बाद इस पर 
कार््य प्रारभं हुआ।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी  मेें एक 
माह तक चलने वाले महत्वपूर््ण 
कार््यक्रम ‘काशी तमिल संगम’ का 
आयोजन किया गया। कार््यक्रम का 
उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर््ण 
और प्राचीन शिक्षा केें द्ररों, तमिलनाडु 
और काशी के बीच सदियोों पुराने 
संबंधोों का उत्सव मनाना, उन्हहें फिर 
से मज़बूत बनाना और पुनः स्थापित 
करना था। मोदी सरकार ने एक भारत 
श्रेष्ठ भारत के विचार का महोत्सव 
मनाने मेें कोई कसर नहीीं छोड़़ी ह,ै 
इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक 
विविधता का उत्सव मनाना ह।ै

* * *
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सिख तीर््थयात्रियोों
के लिए

करतारपुर 
साहिब 

कॉरिडोर
का उद्घाटन

PRASHAD योजना
के तहत सांस्कृतिक स्थलोों 

के विकास के लिए

1,586 करोड़ 
रुपये 
का निवेश

10
नए जनजातीय स्वतंत्रता 

सेनानी संग्रहालय
स्थापित किए जा रह ेहैैं

हृदय योजना
के तहत 12 हरेिटजे
शहरोों का विकास

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
और

राष्ट्रीय पुलिस 
स्मारक

अंततः वास्तविकता के 
धरातल पर

3.5 करोड़ 
रुपये

की लागत से सोमनाथ 
मंदिर पुनर््ननिर््ममाण 

परियोजना 

चार धाम एनएच 
कनेक्टिविटी योजना

के तहत

889 
किलोमीटर

के राष्ट्रीय राजमार््ग 
विकसित किए जाएंगे

207.3 
करोड़ रुपये
की लागत से केदारनाथ 
पुनर््वविकास परियोजना 

2014 से अब तक

231
चोरी हुई कलाकृतियां 

भारत लाई गईं, 2014 तक 
सिर््फ  13 वापस आईं

स्वदेश दर््शन
के तहत किए जा रहे

75 पर््यटन 
सर््ककिट

विकसित

2020 मेें रखी गई

राम मंदिर
की नीींव 

विश्व स्तरीय

काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर

और महाकाल 
प्रोजेक्ट

मुख्य बातेें
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लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर पीएम मोदी

वाराणसी मेें मौजूदा काशी विश्वनाथ 
मंदिर का निर््ममाण

मंदिर के चारोों ओर काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर का विकास

वाराणसी के प्रसिद्ध घाटोों का
जीर्णोद्धार

घाटोों की सफाई, नमामि गंगे से गंगा का 
प्रदषूण कम हुआ

अयोध्या मेें सरयू घाट का
नवीनीकरण कराया भव्य राम मंदिर का भूमिपूजन

जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर््ननिर््ममाण 
कराया

सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास कार््य, 
पार््वती मंदिर का निर््ममाण

माहनतम रानियोों मेें से एक 
लोकमाता अहिल्याबाई 
होल्कर का मंदिरोों के 
कायाकल्प मेें योगदान आज 
भी देशभर मेें याद किया 
जाता ह।ै प्रधानमंत्री मोदी 
उनके ही पदचिह्ननों पर चल 
रह ेहैैं।

लोकमाता 
अहिल्याबाई 
होल्कर के पदचिह्ननों 
का अनुसरण

पूर््व के राजनेताओ ंके विपरीत पीएम 
मोदी को देश की विरासत और 
संस्कृति से गहरा लगाव 

•	 प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 
संस्कृति को सम्मान देने मेें 
कभी कदम पीछे नहीीं खीींचा। 

•	 सरकार भी भारतीय संस्कृति 
और मूल्ययों को बढ़़ावा देने मेें 
निरतंर जुटी ह।ै

•	 प्रधानमंत्री मोदी गणमान्य 
लोगोों को जो उपहार देते हैैं 
और वैश्विक नेताओ ंको जिन 
स्थानोों पर ले जाते हैैं, वह एक 
प्रकार से हमारी सांस्कृतिक 
विरासत की अभिव्यक्ति ह।ै

•	 चोरी हुए Antiquities और 
Artefacts की वापसी के 
लिए उन्हहोंने सक्रिय प्रयास 
किए हैैं।

सोमनाथ से केदारनाथ तक, 
अयोध्या से अजमेर तक, वाराणसी 
से वेलंकन्नी तक

•	 मोदी सरकार महत्वपूर््ण 
स्थलोों को संरक्षित करना 
अपना कर््तव्य मानती ह,ै चाह े
वह किसी भी क्षेत्र या धर््म 
के होों।

•	 सोमनाथ, अयोध्या, केदारनाथ 
जैसे स्थलोों पर प्रधानमंत्री 
मोदी के कार््य जगजाहिर हैैं। 
PRASHAD Scheme के 
तहत हर धर््म के स्थानोों का 
विकास किया जा रहा ह।ै

•	 चेरामन जुमा मस्जिद, 
हजरतबल, अजमेर, सेेंट 
थॉमस श्राइन और वेलंकन्नी 
को अपग्रेड किया गया ह।ै

•	 कश्मीर मेें सेेंट ल्यूक चर््च का 
जीर्णोद्धार किया गया और 
तीन दशक के बाद फिर से 
खोल दिया गया।

 
भारत के महापुरुषोों का सम्मान

•	 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंड 
भारत के निर््ममाण मेें सरदार 
वल्लभभाई पटले के योगदान 
का सम्मान ह।ै

•	 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 
विरासत को सम्मान देने के 
लिए पुरानी फाइलोों को जारी 
करने के साथ ही इंडिया गेट 
पर उनकी प्रतिमा स्थापित की 
गई ह।ै

•	 साबरमती आश्रम के 
पुनर््वविकास के माध्यम से 

महात्मा गांधी की विरासत 
को आगे बढ़़ाया गया।

•	 पंचतीर््थ डॉ. बाबासाहबे 
अम्बेडकर को देश की चर््चचा 
के केें द्र मेें लाकर उनके 
योगदान को नई पहचान देता 
ह।ै

•	 Jallianwala Bagh 
Memorial का जीर्णोद्धार 
स्वतंत्रता संग्राम की यादोों 
को भावी पीढ़़ियोों के लिए 
प्रासंगिक बनाता ह।ै 

•	 11 जनजातीय स्वतंत्रता 
सेनानी संग्रहालय विकसित 
किए जा रह ेहैैं।

•	 राष्ट्र-निर््ममाताओ ंको पहचान 
और सम्मान देने मेें कोई 
राजनीतिक पूर््ववाग्रह नहीीं ह।ै 
प्रधानमंत्री संग्रहालय न तो 
एक व्यक्ति और न ही एक 
पार्टी के लिए के लिए बनाया 
गया ह,ै बल्कि यह सभी 
प्रधानमंत्रियोों के लिए ह।ै

* * *

उपलब्धियां 
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सरकार के बड़़े काम
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सोमनाथ मंदिर विहार

प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़़ा मेें भगवान श्री   		
    देवनारायण जी के 1111वेें ‘अवतरण महोत्सव’ के मौके पर
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  जलियांवाला बाग स्मारक परिसर

प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वेें वर््ष के अवसर पर लोगोों को तिरगंा 
घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हतेु “हर घर तिरगंा” अभियान शुरू किया।
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काशी विश्वनाथ गलियार ेका एक एरियल व्यू

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
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प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली मेें ‘कर््तव्य पथ’ का उद्घाटन किया (सितंबर 08, 2022)
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नई दिल्ली मेें अप्रैल, 2023 मेें आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

“भगवान बुद्ध का अष््टाांगिक मार््ग कई समाजोों और राष्ट््रों की भलाई का मार््ग दिखाता है। यह 
करुणा और दया के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ विचार और कर््म दोनोों 

मेें सादगी का प्रतीक हैैं” 
			 
   			                 	- नरेेंद्र मोदी



पर््ययावरण एवं
सतत विकास
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पर््ययावरण एवं
सतत विकास 14
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अथर््ववेद मेें कहा गया ह,ै पृथ्वी 
हमारी माता हैैं और हम उनके बच्चे 
हैैं। भारतीय दर््शन और जीवन शैली 
हमेशा से ही प्रकृति के साथ सह-
अस्तित्व की संकल्पना के साथ जुड़़ी 
रही ह।ै 

पिछले नौ वर्षषों के दौरान, 
प्रधानमंत्री श्री नरने्द्र मोदी के नेतृत्व 
मेें, भारत जलवायु परिवर््तन के विरुद्ध 
लड़़ाई मेें एक वैश्विक नेता के रूप मेें 
उभरा ह।ै 

जब प्रधानमंत्री श्री नरने्द्र मोदी ने 
2014 मेें कार््यभार ग्रहण किया तो 
भारत को वैश्विक रूप से जलवायु 
संबंधित बातचीतोों मेें एक बाधक के 
रूप मेें देखा जा रहा था। बहरहाल, 
प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए मार््ग 
बताने के उपाय किए। सीओपी 21 के 
बाद से, जलवायु न्याय के प्रधानमंत्री 
के सिद््धाांत ने यह सुनिश्चित किया 
ह ैकि जलवायु परिवर््तन वार््तताओ ंमेें 
समानता की चिताओ ंकी अनदेखी 
न की जाए। भारत का ध्यान एक ‘ 
निष्पक्ष समझौता ‘ प्रदान करने पर 
केें द्रित रहा ह।ै 

ग्लासगो मेें COP-26 मेें, प्रधानमंत्री 
ने एलआईएफई (LiFE) का विचार 
प्रस्तुत किया। भारत मानता ह ैकि 
जलवायु कार््रवाई व्यक्तिगत स्तर 
पर आरभं होती ह ैऔर प्रधानमंत्री श्री 
मोदी ने जलवायु परिवर््तन की जटिल 
समस्या का एक सरल समाधान 
उपलब्ध कराया ह।ै 

देश मेें वन आच्छादन मेें उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई ह।ै पिछले दशक के दौरान, 
भारत मेें बाघोों की संख्या मेें दोगुने से 
भी अधिक की वृद्धि हुई ह ैऔर आज 
भारत मेें विश्व की बाघोों की संख्या के 
75 प्रतिशत से अधिक का वास ह।ै 

इसके अतिरिक्त, अफ्रीकी चीतोों 
को एक महादेश से दसूर ेमहादेश 
मेें स्थानांतरण से भी भारत की वन्य 
जीवन विविधता को बढ़़ावा मिला 
ह।ै 2023 मेें, 70 वर्षषों के बाद चीता 
शावक पैदा हुआ, यह प्रजाति देश मेें 
पहले विलुप्त हो चुकी थी।

जहां कई देश अपने जलवायु लक्ष्य 
को पूरा करने मेें विफल रह ेहैैं, भारत 
ने अंतिम समय सीमा ( डेडलाइन ) से 
पहले ही अपने टारगेट पूर ेकर लिए 
हैैं। उदाहरण के लिए, गैर फॉसिल 
स्रोतोों से संस्थापित विद्युत क्षमता का 
40 प्रतिशत अर््जजित करने के लक्ष्य, 
जिसे सीओपी 21 मेें निर््धधारित किया 
गया था, को समय सीमा से नौ वर््ष 
पहले ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय 
जैव ईंधन नीति के तहत एथनौल 
मिश्रित पेट्रोल के लिए निर््धधारित 
लक्ष्य को अंतिम समय सीमा से पांच 
महीने पहले ही अर््जजित कर लिया 
गया।   

नमामि गंगे कार््यक्रम की बदौलत 
इस पवित्र नदी के प्रदषूण को 
सफलतापूर््वक रोक दिया गया और 
इससे अनगिनत स्थानोों पर जल की 
गुणवत्ता मेें सुधार दर््ज किया गया। 
यह लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के 
दिल के बेहद निकट रहा ह ैजैसाकि 
उन्हहें प्राप्त उपहारोों की नीलामी से मिली 
सभी आय को नमामि गंगे कार््यक्रम 
को दान करने के उनके निर््णय से 
जाहिर होता ह।ै 

पिछले नौ वर्षषों के दौरान ऊर््जजा 
के नवीकरणीय स्रोतोों की ओर तीव्र 
रूपांतरण देखा गया ह।ै नवीकरणीय 
ऊर््जजा सेक्टर के लिए बहुत से 
प्रोत्साहन और इनपुट की निम्न लागत 
के कारण नवीकरणीय ऊर््जजा टरैिफ मेें 

भारी कमी दर््ज की गई ह।ै 
इसके अतिरिक्त, उजाला 

कार््यक्रम के कारण हजारोों करोड़ 
रुपये की बचत हुई ह ैऔर कार््बन 
डायऑक्साइड उत्सर््जन मेें भी कमी 
आई ह।ै 

इस बीच, स्वच्छ एवं नवीकरणीय 
ऊर््जजा को बढ़़ावा देने मेें अपने वैश्विक 
नेतृत्व की भागीदारी के रूप मेें, 
प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के 
तहत भारत ने इस क्षेत्र मेें अगुवाई 
की और अंतर््रराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 
निर््ममाण मेें अग्रणी भूमिका निभाई। 

हाल ही मेें लांच किए गए राष्ट्रीय 
हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 
भारत को ऊर््जजा के मामले मेें आत्म 
निर््भर बनाना तथा हरित हाइड्रोजन के 
उत्पादन और निर््ययात के लिए एक हब 
बनाना भी ह।ै 

स्वच्छता से लेकर सिगल -यूज-
प्लास्टिक से बचने तक प्रधानमंत्री 
ने अक्सर नागरिकोों को अपनी 
जीवनशैली मेें ऐसा बदलाव लाने 
के लिए प्रोत्साहित किया ह ैजो 
पर््ययावरण मेें योगदान दे सके। 
इन प्रयोजनोों को जन आंदोलनोों 
मेें रूपांतरित करने के द्वारा उन्हहोंने 
सार््वजनिक आदतोों मेें अस्थायी 
बदलाव की जगह बड़़े पैमाने पर 
परिवर््तन को सुनिश्चित किया ह।ै 

प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार, 
हमारा ग्रह एक ह ैलेकिन हमार ेप्रयास 
कई होने चाहिए- एक पृथ्वी, कई 
प्रयास। भारत बेहतर पर््ययावरण और 
वैश्विक कल्याण के लिए होने वाले 
किसी भी प्रयास मेें सहायता करने के 
लिए हमेशा ही तत्पर रहगेा।    

* * *
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पीएम-कुसुम
के तहत लगेेंगे

35 लाख
कृषि सोलर पंप

विश्व का सबसे
बड़़ा सोलर पार््क

(2,200 मेगावाट से 
अधिक) भादला,
राजस्थान मेें शुरू

जम्मू और कश्मीर का 
पल्ली भारत का पहला 

‘कार््बन न्यूट्रल पंचायत’ है

12 भारतीय समुद्र तटोों 
को अब

ब्लू फ्लैग 
सर््टटिफिकेट

उजाला योजना
के तहत

36.86 
करोड़

एलईडी बल्ब वितरित

2014 के बाद से
सौर ऊर््जजा दरोों मेें लगभग 

62%
की कमी

2014 से सौर ऊर््जजा 
स्थापित क्षमता

2300% 
बढ़़ी है

नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता 

दोगुना से 
अधिक

भारत ने निर््धधारित
समय से

9 साल पहले
COP 21 लक्ष्य
हासिल कर लिया 

प्रोजेक्ट चीता
विश्व की पहली 

अंतरमहाद्वीपीय जंगली 
मांसाहारी जीव स्थानांतरण 

परियोजना

नमामि गंगे मिशन
के तहत

35,415 
करोड़ रुपये

से अधिक की
परियोजनाएं लॉन्च

2022 मेें बाघोों की गिनती 
के अनुसार भारत मेें कुल 

3167 बाघ
ह ैजो की एक रिकॉर््ड है

मुख्य बातेें



136 नौ साल- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 

सतत विकास सुनिश्चित करना
•	 मोदी सरकार ने दिखाया 

कि विकास के साथ-साथ 
पर््ययावरण संरक्षण भी संभव 
ह।ै

•	 मोदी सरकार मेें पर््ययावरण 
कानूनोों मेें हुए सुधार ने 
Compliance और  Ease 
of Doing Business 
दोनोों को प्रोत्साहित किया 

वैश्विक जलवायु परिवर््तन वार््तताओ ं
को भारत दे रहा आकार

•	 भारत पहले की तुलना मेें 
आज Climate Change 
संबंधी वार््तताओ ंमेें Leading 
Voice बना

•	 भारत ‘Climate Justice’ 
को वैश्विक जलवायु परिवर््तन 
से संबंधित चर््चचा के केें द्र मेें 
लाया।

•	 प्रधानमंत्री मोदी की 
‘Panchamrit’ और  
‘LiFE यानि लाइफस्टाइल 

फॉर एनवायरनमेेंट’ की 
पहल भारत को जलवायु 
परिवर््तन के खिलाफ लड़़ाई 
मेें एक रोल मॉडल के रूप मेें 
सामने लाया ह।ै

•	 GOBARdhan, एसबीएम-
जी के एक भाग के रूप मेें 
30 अप्रैल, 2018 को लॉन्च 
की गई वेस्ट टू वेल्थ पहल 
ह।ै जो भारत सरकार के 
अर््थव्यवस्था और मिशन 
लाइफ इनिशिएटिव मेें से 
एक ह।ै

•	 GOBARdhan 
परियोजनाओ ंमेें बायोगैस 
और बायो स्लरी की बिक्री 
से उद्योग/उद्यमी, ग्रामीण 
परिवारोों, किसान, स्वयं 
सहायता समूहो, गौशाला 
और ग्राम पंचायत को लाभ 
हुआ ह।ै

•	 GOBARdhan जैव-कचर े
का वैज्ञानिक प्रबंधन 
सुनिश्चित करता ह,ै जिसके 

परिणामस्वरूप गाँवोों मेें 
स्वच्छता और मवेशियोों 
के गोबर और ठोस कृषि 
अपशिष्ट को खाद और 
बायोगैस मेें परिवर््ततित करके 
धन और ऊर््जजा का उत्पादन 
किया जाता ह।ै

भारत के Green Landscape 
को बदल रही ह ैजनभागीदारी

•	 Big Targets और Speedy 
Achievement भारत की 
Renewable Energy 
Policy की पहचान

•	 2014 के बाद सौर ऊर््जजा 
क्षमता मेें 23 गुना वृद्धि हुई

•	 प्रधानमंत्री मोदी ने पर््ययावरण 
संरक्षण मेें जनभागीदारी को 
प्रोत्साहित किया

•	 स्वच्छ भारत से लेकर 
सिगल यूज प्लास्टिक पर 
रोक लगाने तक, लोगोों को 
प्रेरित कर दैनिक आदतोों मेें 
स्वैच्छिक बदलाव लाए। 

* * *

उपलब्धियां 

ग्लासगो मेें COP26 शिखर सम्मेलन मेें 
पीएम मोदी ने ‘लाइफ’ के रूप मेें दनुिया 
के सामने ‘वन-वर््ड मूवमेेंट’ पर जोर दिया, 
जिसका मतलब ‘लाइफस्टाइल फॉर 
एनवायरनमेेंट’ ह।ै
प्रधानमंत्री ने दनुिया से पर््ययावरण अनुरूप 
जीवन शैली’ यानी LiFE को जलवायु 
परिवर््तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक 
मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका 
विजन न केवल ऊर््जजा उत्पादन बल्कि 
ऊर््जजा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी 
जोर देता ह।ै इन समाधानोों मेें ऊर््जजा कुशल 
एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैैं।

क्या आप जानते हैैं ?
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सरकार के बड़़े काम
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